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 वाद-विवाद

 भाग  १  प्रइनोतर

 २२१
 २२

 सरदार cay  सिह  :  वह  wet  इस  से

 सतिक-सभा  उत्पन्न नहीं  होता  है  |  मुझे  उस  के  लियें  सूचना

 १८  १९५४
 को  शभ्रावव्यकता होगी

 श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।  हूं  कि  जो  योजना  तेयार  की  जा  रही  है  उस  का

 अनुमानित  व्यय  कितना है  ?
 महोदय  पीठासीन

 सरदार स्वर  सिंह  :  वह  ग्राम  तैयारी
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 की  स्थिति में  है  ।

 श्रमिकों के  निवास  के  लिये  क्वाटर
 श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता

 Bu,  थ्री  एस०  एन०  दास  क्या  हूं  कि  क्या  तैयार  की  जाने  वाली  योजना  में

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  उन  श्रमिकों  को  भी  सम्मिलित  किया  जायगा

 की  कृपा  करेंगे कि  :  जो  सीधे  सरकार  द्वारा  नियुक्त  नहीं  किये

 गये हें  वरन  जो  यहां  ठेकेदारों  द्वारा  नियुक्त दिल्‍ली  में  निर्माण  कार्यों  में  नियुक्त
 किये गये श्रमिकों  के  निवास  के  लिये  क्वाटर  बनाने

 की  योजना
 को  कार्यान्वित करने  की  दिशा  में

 सरदार  स्वर्ण  fag  :  वे  इस  योजना

 क्या
 यदि  की  गई  है  ;  और  में  सम्मिलित  नहीं  किये  जायेंगे  ।

 योजना  की  कौर  aa  तक  बनायें  भारत  पाकिस्तान  चल  सम्पत्ति  were

 गये  कार्यक्र की  महत्त्वपूर्ण  बातें  कया  हैं
 ?

 *१३८,  मुनेश्वर  दत्त

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  ध्यान  :  क्या  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 स्वर्ण  fag)  :  तथा  करेंगे कि  :

 दिल्ली  में  निर्माण  कार्यों  में  नियुक्त  श्रमिकों  क्या  इन्फ़ो-पाकिस्तान  चल

 के  निवास  के  लिये  क्वार्टर  देने  के  प्रदान पर  सम्पत्ति  १९५०  के  भअ्रनिष्चित  पदों

 सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के  साथ  कोई

 श्री  एस०  एन०  दास :
 में  जान  सकता  निर्णयात्मक  समझौता  है  ;

 हूं  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  ऐसे  stent  प्रत्येक  देश  में  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  दिल्‍ली  में  रहने  द्वारा  छोड़ी गई  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में

 के  लिये  कोई  स्थान  नहीं  है  ?  प्रत्येक  पक्ष  के  क्या  दावे  हैं  ;  ate

 487  L.S.D.
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 श्रनिद्चित  पदों  के  सम्बन्ध  में  योजना  सम्बन्धी  प्राविधिक  समिति  का

 प्रत्येक  दल  के  बकाया  के  बारे  में  कोई  वेदन  १५  १९५४  को  पूछे  गये

 चमक  समझौता  होने  की  संभावना  sea  डी०  २२  के  उत्तर में  सभा

 ह ै?  पैल  पर  waiter  था
 ।

 प्रतिवेदन  राधा

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  क े०  भोंसले
 तथा  हैदराबाद  सरकारों  को  टिप्पणियों  के

 निर्देश  किया  गया  था  ।  हैदराबाद
 नहीं  ।

 सरकार  प्राविधिक  समिति  के  निर्णयों  से

 पाकिस्तान  में  विस्थापित  व्यक्तियों
 रण तथ या  सहमत  है  ।  ग्राह्य  सरकार की

 द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  के  बारे  में  कोई
 णियों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  उनके

 दावे  नहीं  मांगे  गये
 हैं

 ।  जहां  तक  भारत
 प्राप्त  होते  कोई  निश्चय  किया  जायेगा  |

 ले  पाकिस्तान  सरकार सरकार  को  ज्ञात
 श्री  रघुरामेय्या  :  में  जोन  सकता  हूं भी  ऐसे  कोई  दावे  नहीं  मांगे  गये

 ह्
 a  fe  क्यों  यह  प्रतिवेदन  असाध्य  सरकार  के  पास

 टिप्पणियों  के  लिये
 कब  भेजा  गयां

 श्रग्रेत्तर  चर्चा  के  लिये
 योजना  व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 १९४३  में  पाकिस्तान  सरकार  को  भेजें  गये

 अ्रक्टूबर  के  मध्य
 में  ।

 हमारे  निमंत्रण
 के  उत्तर  पर  यह  निर्भर

 होगा ।  श्री  रघुरामंथ्या
 :  इस  तथ्य  को  दृष्टि

 न्  में  रखते  हुए  कि  उसे  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना
 पंडित  मुनोदइवर  दत्त  उपाध्याय  म

 में  सम्मिलित  करना  कौर  काकी  समय

 जान  सकता  हूं
 कि  बया

 ag  तथ्य  है  कि  चल
 पहले  ही  बीत  चुका  जान

 सकता  हूं
 के  निबटारे  के  सम्बन्ध

 कि  क्या  ग्राह्य  सरकार  को  इस  के

 स्तान  हमारे  द्वारा  हाल  ही  में  पारित  किये  गये
 नीय  महत्त्व  की  याद  दिलायी  गयी  कौर

 अघिनियम  का  बहाना  बना  रहा  है  और
 यदि  तो  उत्तर  की  कब  आशा

 निबटारे  को  स्थगित कर  रहा  है  ?
 कब  तक  कोई  निश्चय  किया  जाने  को  है

 ?

 श्री  ज्ञ०  कं०  भोंसल े:  में  उस  की  सुचना
 श्री  नन्दा

 :
 जैसा  कि  उत्तर  में  पहले  ही

 चाहुंगा  ।
 बनाया  जा  चुका  इस  से  सम्बन्धित  एक

 नन्दी  होन्डा  योजना  सरकार  ने  अपनी  सम्मति  बता  दी  है
 ।  दूसरी

 सरकार  समय  पर  उत्तर  दे  सकने  की  स्थिति
 *

 १३९.  श्री
 रघुरामेय्या  :  क्या  योजना

 मंत्री  ८  gay  को  पूछे  गये  में  नहीं थी  ।  अरब  हम  इस  विषय  में  शीघ्रता

 कित  प्रदान  संख्या  ६६१  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  कर  रहे  हैं  शर  यंथा  संभव  after ही  कोई

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  निचेय किया  जायेंगी

 क्या  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में
 श्री  रघुरामेय्या  :  में  जान  सकता  हूं

 नन्दीकोॉन्डा  योजना  को  सम्मिलित  करने  के
 कि  क्या  कोई  समय  सीमा  निश्चित  की  जाने

 विषय  कोई  निश्चित  fear  गया है  ;  को है  जिस  से  कि  सारे  विषय  को  बहुत  शीष
 शौर

 समाप्त  किया  जाये  ?

 यदि  तो  क्या
 ?

 श्री  नन्दा  :  हम  अपने  लिये  कोई  समय

 सिचाई  और  बिद्युत  उपमंत्री  सीमा  रख  सकते  किन्तु  उसे  हम  किसी

 हाथी
 )

 तथा  नन्दी कोंडा  पर  लाद  नहीं  सकते  हें  ।
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 श्री
 लंका  हम  नये  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना

 मंत्री  से  मुझे  यह  अ्ाववासन  मिल  सकता  है  तो  धातुकर्मी  कोयले  की  मांग  ga  अधिक
 कि  सांध्य  महुए  वर्तमान  संवैधानिक  परिवर्तनों  बढ़  जायेंगी

 को  दृष्टिगत  रखते  सरकार  श्री  आर०  जी०  दुबे  :  सरकार  उस

 राज्यपाल  से  सम्पकं  स्थापित  करेगी  wk
 पहलू  से  अवगत  और  इसी  लिए  कोयला

 इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  इस  विष्य  में
 बोर्ड  को  यह  आदेश  गया  है

 कि
 नयी

 शिष्य  ही  कोई  निश्चय  किये  जायें  ।  खानों  और  खदानों  को  खोलने  के  लिए

 को  नन्दा
 :

 यह  किया  जा  रहा  है  |
 किये  गये  आवेदन  पत्रों  जहां  तक  संभव

 कोयला  खनन  उद्योग  का  मंदी नीक रण  हो  मशीनीकरण  को  कार्यान्वित  करने  का

 १४१.  श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या  दृष्टिकोण  रखते  पुनर्विलोकन  किया  जाये
 ।

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  श्री  ato  पी०  नायर  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  जिन  विभिन्न  खानों  से  कोयला  प्राप्त  किया
 क्या  भारत  सरकार  निकट  भविष्य

 में  भारत  में  कोयला  खनन  उद्योग  के
 जाता  उनकी  औसत  गहराई  कितनी

 और  इन  खानों में  एक  टन  कोयले के  साथ
 करण  की  कोई  योजना  चालू  करने  की

 औसतन कितना  पानी  ऊपर  उठाना  पड़ता  है  ?

 श्री  आर०  जी०  दबे  :  यदि
 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  '

 सदस्य  अलग  सूचना  दें  तब  इस  प्रश्न  का  उत्तर
 इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 देना  सम्भव  होगा  ।

 थ्री  ato  पी०  नायर  :  वह  करण
 मांगी गयी  हैं  ;

 से  सम्बन्धित है  ।

 यदि  तो  अब  तक  क्या  परिणाम
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  ।

 उत्तर  qat
 सीमान्त  एजेंसी

 उत्पादन  मंत्री
 के सभा सचिव  आर ०  १४२.  at  कृष्णा चा यं  जोशी  :  क्या

 जी०
 :

 नहीं  चालू  की  जाने  वाली  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नयी  खानों  में  मशीनीकरण को  प्रोत्साहन  देने

 की  सम्भावना  को  ध्यान  में  रखा  गया  है
 उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  एजेंसी  के

 आधिक  विकास  के  लिये  कौन  कौन  at
 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  हैं  ।

 नायें  तैयार  की  गई  हैं  ;  और

 श्री  ato  पी०  नायर :  में  जान  सकता हूं
 उस  क्षेत्र

 में  १९५४  में  आरम्भ
 हूं  कि  क्या  इस  तथ्य  के  होते  हुए  कि  धातुकर्मी

 किये  गये  सामुदायिक  परियोजनाओं  की  संख्या
 कोयले  का  अनुमानित  संभरण  सीमित

 और  उत्पादन बहुत  कंम  होता  जा  रहा है
 कितनी है  ?

 af  मांग  «ढ़  रही  सरकार ने  इस  दिशा  वैदेशिक-कराये  उपमंत्री  अनिल  Fo

 में  कोई  विशेष  कार्यवाही नहीं  की  है
 ?  )  पंचवर्षीय विकास

 श्री  आर०  जी०  दुबे
 :

 संभरण  स्थिति
 दायिक  राष्ट्रीय  प्रसार  खण्ड  ।

 को  देखते  जहां
 तक

 कि  मांग  के  प्रदान  का
 एक  राष्ट्रीय  प्रसार  खण्ड  १९५४

 सम्बन्ध यह  किसी  बात  से  नहीं  दिखायी  में  आरम्भ  किया  गया  है  ।

 पड़ता  है  कि  मांग  में  वृद्धि  हो  रही  है
 ।  श्री  कृष्णा चाय  जोशी :  इस  क्षेत्र  के

 श्री  बी०  पी०  नायर :  क्या  सरकार  यह  आर्थिक  विकास  के  लियें  ao  कितनी  ate
 a  4

 आशा  नहीं  करती  कि  आगामी  वर्षों  में  जबकि  का  उपबत्थ  किया  गया
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 श्री  अनिल  क०  चन्दा :  बहुत सी  का  अधिकाधिक  प्रयोग  करेगी
 ।  और

 इससे  भी

 नायें  हें  और  इस  समय  में  यह  नहीं  बता  सकता  आत्म  निर्भरता की  तिथि  निकट  आयेंगी  ।

 हैं  कि  इनके  लिये  कुछ  कितना  रुपया  मंजूर  श्री  अमजद  अली  :  बाहर  से  आयात

 किया गया  है  ।  किये गये  ब्लेडों  के  दाम  स्थानीय  रूप  से  तय्यार

 श्री  कृष्ण चाय  जोशी  :  उत्तर  पूर्वी  किये  गये  ब्लेडों  की  तुलना  में  कैसे  |

 सीमान्त  एजेंसी  की  कुल  जनसंख्या  कितनी  है
 ?

 श्री  कर सरकर  :  स्थानीय  रूप  से  तय्यार

 श्री  अनिल  क्०  चन्दा  :  इस  के  लिये  किये  गये  ब्लेड  विदेशों  से  आयात  किये  जाने

 अलग  से  प्रश्न  होना  चाहिये  ।

 संकट  रज़र  तथा  ब्लड
 वाले  ब्लेडों  की  तुलना  में  बहुत  सस्ते

 श्री अमजद अली  :  और  होते  कैसे  हैं
 ?

 है
 १४५.  श्री  अमजद  अली  :  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति
 |

 ज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  श्री  सारंग घर दास

 भारत  में  प्रतिवर्ष तय्यार  किये  शी  सारंग घर दास  :  भारत के  बने  ब्लेड

 जाने  वाले  सेफ्टी  रेंजरों  तथा  ब्लेडों  की  कुछ  बाहर  से  आने  वाले  ब्लेडों  की  तुलना  में  गुण
 संख्या  कितनी है  ;  प्रकार में  कैसे  होते हें  ?

 इन  वस्तुओं  को  तय्यार  करने
 श्री  कर मरकर  :  ':  हर  से  आने  वाले

 बाली  कम्पनियों के  नाम  क्या  हैं  ;  सब  से  अच्छी  क़िस्म  के  ब्लेड  स्थानीय  रूप  से

 क्या  जो  उत्पादन  होता है  उससे  तय्यार  किये  जाने  वाले  ब्लेडों  से  कुछ  ही  अच्छे

 देश  की  आवश्यकताएं पूरी  हो  जाती  हें  ;  और
 होते  हें  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  अभी  कुछ  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  उन्नति  करनी  है  ।

 जिनसे  उनका  आयात  किया  जाता  है
 ?

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  ब्लेडों  की

 वाणिज्य  मंत्री
 :

 क़िस्म  को  सुधारने  के  लिये  कया  कुछ  किया  जा

 सेफ्टी भारत  में  नहीं  बनाये  जाते  हैं  ।

 हमारे  देवा  में  जो  ब्लेड  बनाये  जाते  हैं  उनके

 सम्बन्ध  में एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 श्री  कर मरकर  :  अभी  वे  अपना  काम

 सीख  रहे  हें  आरम्भ  में  उनको  उचित  प्रकार
 है  1  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३६]

 की  ब्लेडों  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  पड़ी  थी  ।
 मेजर  ब्लेड  बनाने  वाली

 नियों  के  नामों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 अच्छी  धार  देने  के  ऐसे  ब्लेड  नाने  के

 लिये  जिनमें  जंग  न  लग  सके  तथा  इसी  प्रकार सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 के  अन्य  कार्यों  के  लिये  वे  नई  मशीनें  लगा  रहे fatez  १,  अनुबन्ध  संख्या  3]
 धीरे  धीरे  वे  अपनी  कला  का  विकास  कर  रहे

 पश्चिमी  अध्यक्ष  महोदय :  |

 स्वीडेन  तथा  जापान  से  इनका  रेडियो  पत्रकारिता

 अरयात किया  जाता  है  ।
 *

 १४७.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :

 श्री अमजद अली  :  भारत  सरकार  मेजर  कया  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 ब्लेड  के  सम्बन्ध  में  कब  तक  आत्म  निर्भर  होने  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  विचार करती  है  ?  गत  दो  वर्षों में  कितने  व्यक्तियों

 श्री  करमरकर  :  हम  आशा  करते  हें  कि  को  पत्रकारिता की  विशेष  टेकनीक

 देशी  उद्योग  विकसित  होगा  ।  उसकी  माल  का  प्रशिक्षण दिया  गया  है  ;  att

 तय्यार  करने  की
 क्षमता

 बहुत  है
 |  हम  यह  भी  भारत

 में  रेडियो  समाचार  सेवा
 आदा  करते  हें  कि  देश  की  जनता  देशी  ब्लेडों  को

 केन्द्र  में  तथा  राज्यों  में  दोनों  जगह  संगठित
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 करने के  क्या  विशेष  प्रयत्न  किये  गये  को भी  उस  के  प्रकाशित करने  की  स्वतन्त्रता

 होती है  ?

 सूचना  लथा  प्रसारण  मंत्रो  डा०  केसकर  :  सिद्धान्त रूप  से

 कसकर )  राइट  अधिकार  होता  कौर समा  चार जहां  तक
 पाल-इंडिया

 रेडियो  का  सम्बन्ध  उन  संवाददाता ग्र ों  पत्रों  से  are  इंडिया  रेडियो के  समाचार

 समाचार  सम्पादकों तथा  बुलेटिन  छापने की  आशा  नहीं  की  जाती

 उपसम्पादकों श्रेणी  तेरह  है  ।  परन्तु  व्यवहार रूप  में  इस  को

 भ्रधिकारियों को  उन  के  कार्य  के  द्वारा  करना  तनिक  कठिन  है
 ।

 हालांकि  मुख्य

 ही  प्रशिक्षित किया  गया  है  ।  are  इंडिया  अथवा  महत्त्वपूर्ण  नगरों में  इस  प्रकार

 रेडियो  के  अतिरिक्त जिन  व्यक्तियों  को  इस  चार  बुलेटिनों की  चोरी  नहीं  होती
 फिर

 प्रकार  प्रशिक्षित किया  गया  है  उन  के  सम्बन्ध
 भी  छोटे  छोटे  नगरों  हमें  सूचना मिली  है

 म
 ५

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  कि  छोटे  छोटे  समाचार पत्र  रेडियो के

 ष
 ल्  \  चार  सुन  कर  उन्हें  प्रकाशित करते  हैं  ।

 ara  इंडिया  रेडियो  के  समाचार  डा०  रामा  राव
 :

 सुचना  तथा  प्रसारण
 विभाग

 जो  अरब  सत्रह  पुराना है  मंत्रालय  समाचार  पत्रों  को  इन
 उचित  संगठन  के  द्वारा  समय  समय  पर  को  प्रकाशित करने  तथा  इन  को  भ्र  अधिक

 प्रणाली  की  आवश्यकताओं के  प्रसारित  करते  से  कयों  रोकता  है  ?

 कूल  बनाया  गया  है  ।  हाल  ही  में  प्रादेशिक
 डा०

 केसकर
 :

 इस  का  कारण  यह समाचार  बुलेटिनों का  एक  कार्यक्रम  चालू
 कि

 किया गया  है  ।  तथा  इन  बुलेटिनों के  लिये

 थ्  इंडिया  समाचार  सवाल

 इन  समाचारों  सभा  अभिकरण
 आवश्यक  संगठन  को  तैयार  किया  जा  रहा

 से  प्राप्त करती  तथा इसी  प्रकार  सूचना  तथा  प्रसारण

 लय  सम्पूर्ण  समाचार  कर्मचारी  समाचार  भ्र भि करणों  के  साथ  किये  गये  अ्रपने

 संविदा
 के  च्  हम  इन  समाचारों  को

 १
 की  कार्य  कुशलता  को  बढ़ाने  के  लिये

 केवल  प्यार  प्रसारण  के  लिये  ही  प्रयोग  कर

 पूर्णरूप  से  पुनर्गठित किया  जा  रहा  है  ।
 सकते  हें

 ।  यदि हम  भ्रमण  समाचार पत्रों  को
 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  प्रदान  के

 इन
 की

 नकल  करने  दें  तो  हम  उन  संमाचार

 भाग  का  जहां  तक  सम्बन्ध है  ,  क्या

 में  अरन्य  देवों  के  रेडियो  स्टेशनों  से  प्रसारित

 अभिकरणों  को  उस  हद  तक  उन  के  राजस्व

 के  स्रोत  से  वंचित  करेंगे  are  ऐसा  नहीं

 किये  जाने  वाले  झूठे तथा  द्वेषपूर्ण  समाचारों
 चाहिये  |

 का  खण्डन करने  के  लियें  कोई  विशेष
 मघ  पालन

 टिन  जारी  किये  जाते  हैं  ?

 डा०  केसकर  खण्डन करने  के  लिये

 *
 2 AN  डा०  राम  सुभग  सिंह  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 हमारे  कोई  विशेष  समाचार  बुलेटिन  नहीं

 होते
 हैं  ?

 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा
 :

 क्या  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हूं

 बुलेटिनों
 इंडिया  रेडियो के  समाचार  पस  पं  पर  कोई  जहां मधु  मक्खी  पालने

 के  और  भ्रच्छे

 कॉपीराइट  अधिकार  होता  है  शारिवा  प्रेस  प्रयोग  में  लाये  गये  हैं  ;
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 (@)  क्या-इसके  परिणामस्वरूप  मधु  के  पंडित  Sto  एन०  तिवारी  मधु  के

 उत्पादन में  कोई  विधि  हुई  है  ;  कुल  उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  जाता

 है  शर  क्या  इस  में  वह  मघ  भी  सम्मिलित
 यदि  तो  किस  मात्रा  में  ;

 और  किया  जाता  है  जो  ग्रामों  में  ग्रामवासियों

 द्वारा  निकाला  जाता है

 PE4R-U¥  म  भारत  म  मघ

 का  उत्पादन कितना  था

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :
 मधु  के

 कुल  उत्पादन  का  अनुमान  लगाने  का  कोई

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  ।

 टो०  कृष्णमाचारी  एक  बच्चों  के  लिय  चलचित्र

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 के  ४४९,  डा०  रसा  रोव :  क्या  सूचना

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]

 cor  प्रसारण

 सी

 aq  बाप

 की

 हता डा०  राम  सभा  विवरण  में  यह

 बताया  गया  हैं  कि  भ्रमित  भारतीय  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डे  एक  मघ  मक्खी  पालन  क्या  बच्चों  के  लिये  चलचित्र

 बनाने  के  निमित्त  सरकार  ने  एक  ata
 केन्द्र  चला  रहा  है  |  भारत  सरकार  अ्रखिल

 भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  थापित  करने  का  निर्णय  किया  त्र

 इस  काय  के  लिये  कितना  धन  देती  है
 ?

 यदि  तो  स

 श्री  दी०  टी०  कृष्णमाचारी  PEYR-UY  की  क्या  सहायता करेगी  ?

 में  इस  कार्य  के  लये  उस  को  २,२०,०००

 रुपये आ  करने  का  अधिकार  दिया  गया
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रो  (ste

 था  उस  में  से  उस  ने  2,234,000  रुपये
 श्रीमान |

 मत  ay  aa  किये  थे  ।  इस  ay  उस  को  जितनी  यह  विचार  है  कि  सरकार  एक

 राशि  के  खच  करने  का  अधिकार  दिया  वत्त  चित्र  जो  पहले  वर्ष  तेयार  किय

 मया  था  वह  तीन  लाख  रुपये  से  कुछ  अधिक  सारा  खच  वहन  करेगी ।  दूसरे

 हूं  ।
 वर्ष  तैयारी  किये  जाने  वाले  aa  चित्र  तथा

 दो  छोटे  चलचित्रों  का  ७४  प्रतिशत  व्यय डा०  राम  सुलग  सिह  :  क्या इस  दो

 लाख  रुपये  से  की  राशि  को  खर्च  भी  सरकार  द्वारा  दिया  परन्तु

 करने  के  बाद  ४५,६८६  पौंड  मध  का  शझ्रतिरिक्त  यदि  प्रथम  चलचित्र  के  प्रदर्शन  से  होने  वाली

 उत्पादन किया  जा  सका  है  ?  राय  Qy  प्रति  दात  से  अधिक
 तो  तदनुसार

 सरकार  का  शअ्रंगादान  भी  घटा  दिया  जायेगा
 श्री  दी ०  टो०  कृष्णमाचारी  यह  तो

 कार्यक्रम  के  व्यय  का  Yo  प्रतिशत  इसी  प्रकार

 केवल  एक  प्रनुमान  है  जो  हो  सकता  है  कि
 तीसरे  वर्ष  में  भी  सरकार  द्वारा  दिया  जायेगा

 ठीक
 तीसरा  वह  समाप्त  होने  पर  इस  स्थिति  पर

 श्री  तिम्सय्या  :  क्या  मध  की  कोई  मात्रा  पुनर्विचार  किया  जायेगा  ।

 विदेशों  को  निर्यात  की  जाती
 !

 डा०  रामा  कितने  शिल्पियों  कौर

 ait  ठी ०  टी०  इस  के  कलाकारों को  इस  संस्था  सदस्यों के

 लिये  मुझे  सुचना
 की

 श्रावव्यकता  होगी  ।  में  लिया गया  है
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 क़र्या डा०  कसकर  :  यह  संस्था  wal  पंजीबद्ध  पंडित  डी०  एन  तिवारी

 नहीं  2  ।  अभी  हम  संस्था  के  नियम  तथा  सब  राज्यों  में  ग्राम  के  संगठन-काय

 विनियमन बना  रहे  हैं  ।  नियमों कौर  वित्तिय मन  को  पूर्ण  करने  के  लिये  राज्यों  योजना

 के  बनाये  जाने  के  परुचात्‌  ही  यह  प्रश्न  उत्पन्न  ara  या  योजना  मंत्रालय  की

 होगा ।  कोई  निर्देश  जारी  किया  गया  है  ?

 डा०  रामा  राव  इस  कार्यवाही  के  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  योजना  के

 लिये  ग्राम  पंचायतों  के  महत्व  को  ध्यान

 से  बच्चों  के  लिये  किसी  प्रकार  के  चलचित्र  में  रखते  समय  समय  पर  इसके  विस्तार

 बनाने  का  काम  नहीं  कर  रही  इस  का
 के  लिये  परामर्श  दिया  गया  होगा  ।  परन्तु

 क्या  कारण हूँ  ?  पंचायत  राज्यों  का  विषय  होने  के

 झा०  हंसकर  :  यदि  सरकार
 योजना  इस  सम्बन्ध  में  इतना  अधिक

 बच्चों  के  लिये  चलचित्र  बनाना  प्रारम्भ  कहना नहीं  चाहता

 कर  तो  हमें  डर  है  कि  कहीं  बच्चों  के  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :
 कया  इन

 चित्रों  की  संख्या  सीमित  न  रह  जाये  ।  हम  पंचायतों  की  आय  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई

 चलचित्र  तैयार  कर  सकते  परन्तु  हम  योजना  सोची  गई  है  ताकि  वे  अधिक  उत्तम

 अधिक  से  अ्रधिक  बच्चों  के  चलचित्र  तैयार  काम  करा  सकें  ।  ?

 करने  के  लिये  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं
 श्री  एस०  एन०  मिश्र

 :
 में  समझता  हूं

 हम  इसे  उत्तम  उपाय  समझते  हें  प्रौढ़  इस  के
 कि  इन  सब  मामलों  की  राज्य  सरकारों

 द्वारा  बच्चों  के  भ्रमित  चलचित्र  तेयार  हो
 का  ध्यान  लगा  जब  कभी  उन्हें

 सकेंगे  ।
 योजना  आयोग  के  परामर्श  की  शभ्रावश्यकता

 श्रीमती  Uo  काले  :  क्या  हम  इन
 होती  तो  उन्हें  परामर्श  दे  दिया  जाता  है

 ।

 चित्रों  के  विषय  जान  सकते  हैं  ।
 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  स्थानीय

 डा०  केसकर  :  इतनी  जल्दी  विषयों  स्वशासन  मंत्रियों  के  शिमला  में  समवेत

 की  बात  नहीं  की  जा  सकती  |
 सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों  या  सुझावों

 ग्राम  पंचायतें  पर  योजना  हारा  विचार  किया  जा

 रहा  और  यदि  तो  इन  सिफ़ारिशों  के ने  g&R  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  किन  पहलूओं  पर  विचार  किया  रहा  है  ?

 किन  राज्यों  नें  अभी  ग्राम  श्री एस  एन०  मिश्र  :  में  समझता  हूं

 पंचायतों  का  संगठन-कार्य  आरम्भ  नहीं  fe  उस  सम्मेलन  में  सभी  राज्य

 के  प्रतिनिधियों ने  भाग  लिया  wie

 wa  उन  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 योजना  उपमंत्री  (tt  UFo  एन०  लिये  कार्यवाही  करना  उनका  काम  है  ।

 योजना  के  परामशं  की  जब :  परिश्रमी  त्रिपुरा  तथा

 मनीपुर  ।  होती  तो  यह  लिया  जाता  ।

 यह  जानकारी  सम्बद्ध  राज्य  खादी  के  गुण  प्रकार

 कारों  से  एकत्रित  की  जा  रही
 है  सभा  FIR,  श्री  डाभी

 ८त  पर  रख  दी  जायेगी ।
 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  १६  सितम्बर
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 को  तारांकित  set  संख्या  [eee  से  विशाखापटनम में  जहाज़ों  की  सुखी  गोदी

 के  सम्बन्ध  में  यहं  बताने  की  कृपा  बनाने  की  सविस्तार  योजना  बना  ली  गई

 क्या  विभिन्न  कामों  के  लिये  az

 कार  के  काम  जाने  वाली  खादी  के  यदि  तो  क्या  उस  का  निर्माण

 उनके  विषय  में  उपलब्धता

 sf  से  सम्बन्धित  ब्योरों  की  जांच  करने
 कार्य  प्रारम्भ  किया  जा  चुका

 परियोजना के  कब  पूर्ण  होने  की
 के  लिये  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  ने

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  शौर
 are है  ?

 उत्पादन  मंत्री  क्‌०  सी०  :

 यदि  तो  क्या  सरकार  सभा

 पटल  पर  उस  की  एक  प्रति  रखेगी  ?
 तथा  जी  नहीं  ।  सविस्तार

 योजना  तैयार  करने  का  कार्य  हाथ  में  ले  रखा
 तथा  संभरण  मंत्री

 सर्वण  :  तथा
 ब्यौरेवार  लगभग  ६

 संभरण  तथा  ज उत्सजन  महा  निदेशक  के

 सतीत्व  में  यह  समिति  एक  स्थायी  समिति
 महीने  में  तैयार  हो  जायेंगे  ।  निर्माण  कार्य

 जिसने  इस  प्रदान  पर  कई  बैठकों  में  विचार
 प्रारम्भ  होने  के  लगभग  दो  या  तीन  वर्षों

 में  गोदी  पुर्ण  हो  जाने  की  है  |
 किया  हैं  यह  इसी  काम  को  करती  रहेगी  ।

 अरब  तक  की  गई  प्रगति  सम्बन्धी  एक
 डा०  रामा  हाव  :  क्या  में  यह  जान  सकता

 हूं  कि  इस  सुखी  गोदी  पर  कितना  धन  व्यय टिप्पणी  सभा  पटल  पर  रखी  जाती हैं

 परिशिष्ट  १,  अनुबंध  संख्या  ३९]  होनें  का  अनुसार  लगाया  गया  है  ?

 श्री  क्या  सरकारी  आ्रावश्यकताश्रों  श्री  कण  सी०  रेड्डी  :  जिस  समय  नीति

 के  लिये  खादी  खरीदते  समय  खादी  के  मूल्य
 का  निर्णय  किया  गया  तब  केवल  एक

 मोटा  अनुमान  लगाया  गया  था  |  लगभग  डेढ़ के
 बारे  में  कोई  शट  लगाई  हुई  है

 ?

 सरदार  cay  सिह  मूल्य  -  प्रतिमान
 करोड़  रुपये  की  लागत  का  प्रनमार च्घ्  लगाया

 गया  था  ।  इस  समय  प्राक्कलन  तैयार  किये
 at  अनुमति है

 जा  रहे  हें  पौर  हमारे  सलाहकार  इंजीनियर
 श्री  डाभी  :  किसे  मात्रा तक

 शीघ्र  ही  ard  वाले  वे  इस  प्रदान  पर  विचार

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  यह  कई  बातों  पर
 करेंगे श्र

 इसमें
 कुछ

 समय  लगेगा  ।  वर्तमान

 निर्भर  है  ॥
 सूचना  यह  है  कि  लगभग  २  करोड़  रुपये

 श्री  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  की  च्च्  होगा

 चालू वर्ष  में
 सरकार  को  कितने  कपड़े की  थर्मो-इलेक्ट्रिक  जेनरेटर

 झ्ावद्यकता  है  किस  मात्रा  तक  उस  की  सामन्त : *OuY,  श्री  To  ato

 पूर्ती  खादी
 से  करने का  विचार है

 ?  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 सरदार  स्वर  सिंह  :  मुझे  इस  की  पू  की  कृपा  करेंगे कि

 ।
 क्या  यह  सच  है  कि  afar

 विशाखापटनम में  जहाज़ों  को  सूखी  गोदी
 भारतीय  aaa के  गवेषणा  विभाग

 *
 १५४.  चौ०  राठौर  fag  कया

 ने  एक  थर्मो इलैक्ट्रिक जैनेरेटर  बनाया  है  जो
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  डेढ़  करोड़  रुपये की  लागत  सकेगा  ;  कौर
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 यदि  तो  क्या  इसे  व्यापारिक  श्री  नवल  प्रभाकर  :  जो  प्रयोग

 ढंग  पर  तेयार  करने  की  योजना  है  ?  हो  रहा  उसमें  कितनी  कीमत  जायेगी  ।

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  अध्यक्ष  महोदय
 :  शान्ति  i  श्री

 केसकर
 :  शभ्राकाशवाणी के  गवेषणा  एस०  ato  सामन्त |

 विभाग  ने  एक  प्रयोगशाला माइल  थर्मो
 यदि  इस

 इलैक्ट्रिक  तैयार  किया  जो

 at  एस०  सी०  सामन्त

 मदीन  से  काम  न  लिया  तो  क्या  खराब

 रेडियो  चलाने  के  लिये  पर्याप्त  विद्युत्‌  तैयार
 होने  वाली  है  ?

 कर  सकता है  ।
 डा०  कसकर  में  qe  नहीं

 वाणिज्यिक स्तर  पर  इस  का

 निर्माण  करने  के  लिये  कभी  किसी  योजना
 परन्तु  हमने  इस  का  एक  वर्ष  तक  प्रयोग

 किया  है  यह  सफल  सिद्ध  हुई  है  ।  विलम्ब
 पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  नमूने

 का  प्रथम  कारण  यह  है  कि  इस  जैनेरेटर  के

 को  अन्तिम  रूप  देने  से  पूर्व  कुछ  समय  के

 व्यापक  प्रयोगात्मक क्षेत्रीय  प्रयोग
 लिये  मिश्रण  की  जो  कुछ  क्रियायें  तैयार  की

 गई  उन  पर  भारत  सरकार  की  एकस्व
 करने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 ayn  सलाहकारी  समिति  द्वारा  विचार  किया  जा

 श्री  एस०  सी  सामन्त  :  क्या  जेनरेटर
 रहा  ौर  जब  तक  वह  पूर्ण  नहीं  हो

 सस्ता  होगा  क्या  इसे  चलाना  भी  सरल
 हम  इन  एकस्वों  क्रियायों  को  जनता  में

 होगा  ।
 प्रसारित  नहीं  करना  चाहते

 ।
 जैसा

 डा०  कसकर  :  जी  में  भी  ऐसा  ही
 कि  में  ने  नमूने  के  अ्रनत्तिम  रूप  में

 ~

 समझता हूं  ।  कौर  गांवों  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  इसका

 को  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या में  जान  निर्माण  भझ्ारम्भ  होने  से  पूर्व  हम
 इस

 बात  का

 सकता  हूं  कि  कितनी  देर  तक  इस  क्रिया  का  cer
 निश्चय  करना

 चाहते
 हैं  कि  यह

 आर्थिक

 प्रयोग  किया  गया  श्र  क्या  यह  सच  है  दृष्टि  से  सस्ता  हैं  कौर  alas  समय  तक

 कि  पहले  इसे  छोड़  दिया  गया  चलने  वाला  है  ।

 डा०  केसकर
 :
 मुझे  इस  की  जानकारी  बंदियों  का  दिया  जाना

 नहीं  है  कि  क्या  इसका  एक  बार  पहले  भी  *
 १५६,  श्री  संगीता

 प्रयोग  किया  गया  था  झ्र  यह  कि  इसे  तथा  संभरण  मंत्री  २१

 छोड़  दिया  गया  परन्तु  इतना  मालूम

 अवश्य  है  कि  पिछले  एक  वर्ष  से  इसका  प्रयोग  जो  सरकारी  होस्टलों  में
 रहने  काले

 किया जा  रहा  है  ।  कर्मचारियों के  लिये  वर्दियों  के  संभरण  के

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता  बारे  में  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 हूं  कि  इसमें  जरगर  बराबर  चार  घंटे  रेडियो  की  कृपा  करेंगे  कि  ag  मामला  wa  किस  स्थिति

 चलाया  जायें  तो  उसमें  कितना  खर्च  होगा  ?
 में  है

 ?

 डा०  केसकर
 :

 यह  तो  में  नहीं  बता  आवास  तथा  संभरण
 मंत्री

 =>
 mn  संभरण

 ८५  क्यों  कि  में  ने  जैसे  कभी  इस  का  स्वर्ण  fag)  :  वर्दियों

 प्रयोग  हो  रहा  है  भ्र ौर  उसके  पूरा  हो  जाने  पर  के  व्यय  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  का  अन्तिम

 ही  में  बात  को  weal  तरह  से  बता  निर्णय  हो  चुका  है  और  ara  है  कि  शीघ्र

 सकूंगा  ही  मंजूर  हो  जायेगा  ।
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 वर्दियों श्री  संगण्णा  |  के  के  देख  है  के  संप्रग पर  इन  सिफारिशों  से  सम्बन्धित  एक  विवरण

 अनुमानतः  लागत  कितनी  श्रायेगी  ?  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [Raat

 सरदार  स्वर्ण  fag  यह  केवल  कुछ
 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  Vo]

 हज़ार  रुपये  है
 ।  श्री  झूलन  सिंह  क्या  सरकार

 कण्डिका  ४  (१)  तथा  १३३)  में  निहित
 श्री  संगण्णा : व्या यह सत्य हैं कि इन क्या  यह  सत्य  हैं  कि  इन

 सिफ़ारिशों की  गम्भीरता  को  दृष्टि  में  रखते

 होस्टलों
 में  चौकीदारों को  १२  घण्टे  तक

 जनता  के  मनोभावों  को  नोट  किया  है
 कार्य  करना  पड़ता  कौर  यदि  ऐसा  हैं  तो

 ait  क्या  वे  ऐसा  समझते  हैं  कि  wit
 तक

 सरकारी  इस  विषय  में  क्या  प्रतिक्रिया
 a  fet  गये  wader  समस्या  की

 है
 ?

 गम्भीरता को  देखते  हुये  पर्याप्त  हैं  ?

 सरदार  स्वरण  सिह  :  इन  चौकीदारों  सरदार  स्वर्ण  fag  :  यह  एक

 को  aa  किसी  भी  विभाग  में  चौकीदारों  बहुत  लम्बा  कौर  तक मय  wea  है  ।  विभिन्न

 के  समान  ही  कार्य  करना  पड़ता  है  ।  इन  कारिकाओं  जिनकी  ate  संकेत  किया

 गया  जो  भी  कार्यवाही  की  गई  इस होस्टलों में  काम  करने  वाले  चौकीदारों से

 कोई  विशेषतया  af  काम  नहीं  लिया  विवरण  में  इंगित  है  ।  उसकी  एक  प्रति  यहां

 जाता  |  में  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  रोक  यह

 देखता  कि  इन  चौकीदारों के  साथ  कोई  माननीय  सदस्य  को  स्वयं  निर्णय  करना  हैं

 पृथक  तथा  विशेष  व्यवहार  हो  ।  कि  क्या  यह  पर्याप्त  है  या  नहीं  |

 जो  कि  इस  निर्णय  की  उत्तरदायी  ऐसा
 लोक  लेखा  समिति  बारहवां  प्रतिवेदन

 विचार  रखती  कि  यह  निर्णय  बिल्कुल

 १५७.  श्री  झूलन  सिंह  :  क्या  निर्माणਂ  ठीक है  ।

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  चीन को  निर्यात

 करेंगे  कि  लोक  लेखा  समिति  के  बारहवें
 *  १५९,  श्री  एस०  ato  सिंघल  :  क्या

 भ्रतिबेदन  में  निहित  उन  सिफ़ारिशों जो

 उनके  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखती  कार्यान्वित  करेंगे
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा

 =
 करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हें  ?

 क्या  भारत-चीन  व्यापार  क़रार

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री
 जिस  पर  हाल  हीਂ  में  हस्ताक्षर  हुये  के

 अनुसरण  में  सरकार  इस  वर्ष  कुछ  वस्तुयें
 cam  :  इस  प्रतिवेदन  का

 चीन  भेजने  का  विचार  रखती  है  ;  कौर सम्बन्ध  १९४६  तथा  PEvE  के  दो  मामलों

 से  है  ।  जैसे  कि  १५  १९४५४ के
 PEYY—RY  में  भेजी  जाने  वाली

 तारांकित  प्रदान  संख्या  २  के  भाग  के
 वस्तुयें कौन  कौन  सी  हैँ  ?

 उत्तर  में  कहा  गया  तत्पश्चात्  वाणिज्य  मंत्री

 भण्डार  विभाग  के  द्वारा  नीति  तथा  प्रक्रिया  तथा  भारत-चीन  व्यापार  क़रार

 से  सम्बन्ध  रखनें  वालें  विस्तृत  नियम  जिन  सरकारी  तौर  पर  कोई  व्यापार  करने  का

 में  तत्सम्बन्धी  प्राधिकारियों के  ठीक  ठीक
 विचार  नहीं  रखता

 |  इस  क़रार  के  अन्तर्गत

 भ्र धि कारों  को  परिभाषित  किया  गया  तो  साधारण  व्यापार  साधनों  से  ही  व्यापार

 भ्रस्यापित हो  चुके  है  ।  होगा  |
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 श्री  एस०  एन०  दास  :  इस  क़रार  पर  सदस्य  तम्बाकू  की  कौर  निर्देश  करते  हैं

 हस्ताक्षर  हो  जाने  के  सरकार
 तो  यह  बात  एक  ऐसे  aa  पर  की  गई  है

 अथवा  किसी  ak  भारतीय  afar  जिसे  सरकार  पूर्ण  रूपेण  निष्पक्ष  समझती

 देखने  के  लिये  कोई  पग  उठायें  कि  हैं  शर  मेरा  विचार  है  इसने  प्री  प्रकार  से

 इन  दो  देशों  के  मध्य  व्यापार  को  बढ़ाया  संतोष  ही  प्रदान  किया  है  ।

 जाये  ?
 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  लोगों  को

 श्री  कर मरकर
 :

 मुझे  इस  के  लिये  सुचना
 बताना

 क्योंकि  ग्राम  हाल  में  ही  तो  इस  क़रार  *
 १६०.  श्री  टी०  कं ०  चौधरी  :  क्या

 पर  हस्ताक्षर  BF  हैं  ।  मुझे  आयात  कौर  निर्यात
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 अ्रनुज्ञग्तियों  की  वास्तविक  संख्या
 पूर्वी  पाकिस्तान से  ८  हुये

 की  जांच  करनी  होगी  ।  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिये  मंत्रियों

 डा०  रासा  राव  :  नया  सरकार  के  पास  की  समिति की  सिफ़ारिश  में  से  कौन  कौन

 गुन्टूर  जिले  के  तम्बाकू  के  निर्यातकर्तातं  सी  सिफ़ारिश  सरकार  के  द्वारा  मान  ली  गई

 से  ऐसी  कोई  दिक्कत  ars  है  कि  सरकार  है  ate  किन  किन  को  कार्यान्वित करना

 कर  दिया  गया द्वारा  निश्चित  किये  हुए  नियमों  के  शभ्रनुसार

 व्या  यह  सत्य  है  कि  इन
 मिला ?

 feat  में  से  कई  एक  के  विषय  में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto  ग्रा योग  द्वारा  जांच  की  जाने  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  ;  तथा टी  :  कोई  भी

 जो  ऐसा  विचार  करता  है  कि  उसे  कोटा

 मिलना  चाहिये  प्राप्त  नहीं
 क्या  geyy  के  अन्तिम

 सप्ताह  में  होने  वाले  पूर्वी-खण्ड के  पुनर्वास
 शिकायत  भेज  देता  है  ।  हमें  जब  भी

 मंत्रियों  के  प्रस्थापित  सम्मेलन  द्वारा  इन
 ऐसी  शिकायत  प्राप्त  होती  हम  उस  की

 जांच  करते  हूं  ।  यह  विश्वास  करने  का
 सिफ़ारिशों पर  फिर  से  विचार  किया

 जायेगा  |
 कोई  कारण  नहीं  कि  सरकार  ने  किसी  के

 अधिकारों  को  ग्र स्वीकृत  किया  हो  ।
 पुनर्वास  उपमंत्री  ज  ०  के

 ०.  भोंसले  )  :

 श्री  एम ०  Uso  द्विवेदी  :  व्या  उन  सभी  सिफ़ारिशें सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 कर  ली  गई  श्र  कार्यान्वित  की  जा  रही व्यापारियों
 जो  पहले  से  चीन  के  साथ

 व्यापार कर  रहे  वे  सुविधायें  वापिस
 ले  ली  हैं  ।

 गई  हैं  ;  कौर  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  में  उसके  जी
 नहीं

 ।

 कारण जान  सकता  हूं  ?  sat  नहीं  उठता

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  श्री  टो०  Ro  चौधरी :  मंत्रियों  की

 श्रीमान । जैसे ।  जैसे  कि  मेरे  माननीय  सहयोगी  समिति  ने  लगभग  ३२  विशेष  सिफ़ारिशें

 ने  उल्लेख  किया  है  यह  करार  तो  हाल  ही
 की

 हैं
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  उन  में

 से  कौन  कौन  सी  विद्वेष  सिफ़ारिशों को की  बात  हैे  Ad:  पहले  से  ही  चीन  से  व्यापार

 करने  वाले  लोगों  को  प्रतज्ञा च्े  देने  अथवा
 न

 देने  का  चयन  अभी  नहीं  उठा  ।  यदि  माननीय  कया  वें
 कार्यात्वित

 हो  रही  हैं
 ।

 में  यह  cea
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 पूछना  चाहता  हूं  क्योंकि  मंत्रियों  की  समिति  fet  ही  बाहिर  भेजी  wit  तक
 की  सिफ़ारिशों  का  सम्बन्ध  .ae aC)  तक  के  कौन  से  ठोस  पग  उठाये  गये  हैं  ;  तथा

 तीन  राय-व्यस्क  वर्षों  से  site  मेरा  विचार

 है  कि  ये  सभी  बातें  अभी  तक  उचित  प्रकार  चालू  वर्ष  में  कितने  मामलों  में
 कपड़े  की  बुरी  क़िस्म  के  विषय  में

 से  विचारी  नहीं  गई  हूँ
 न

 ही  कोई  ठोस

 योजना  बनी  है  ।  इन  में  से  कुछेक  सिफ़ारिशें  क्वाँरों  के  द्वारा  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं
 ?

 तो
 ऐसी  हैं  कि  जिन्हें  तत्काल

 ही
 ले  लेना  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 चाहिये  था  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ato  कृष्ण माचा रों  )  सूती  कपड़ा

 निधि  समिति  ने  बाहिर  भेजी  जाने  वाली
 sit ०  कण०  भोंसले :  सभी  सिफ़ारिशों

 वस्तुओं  पर  प्रकार  नियंत्रण  लगाने  के  विषय

 स्वीकृत  कर  ली  गई  हैं  कार्यान्वित  हो  में  wae  योजनाओं पर  विचार  किया  था  t

 रही  हैं
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  इस  के  लिये  उन्होंने  सब  स्वेच्छा  पर  आधारित

 कोई  और  निश्चित प्रदान  तो  में  उन्हें  प्रमाणन  के  लिये  एक  निरीक्षण-शाखा

 ही  उत्तर  दूंगा  ।
 पित  करनें  का  निर्णय  किया  है  ।  इस  अ्रभिप्राय

 श्री  तुषार  चटर्जी
 :

 क्या  सरकार  नें
 के  लिये

 एक
 बिशेष  चिन्ह  पंजीबद्ध  कर  दिया

 यह  पूछताछ  की  ह  कि  विभिन्न  राज्यों  में
 गया  है

 ।
 यह

 भी  विचार
 कि  इस

 योजना

 इन  सिफ़ारिद्यों को  कहां  तक  कार्यान्वित  को  हाल  में  ही  स्थापित  किये  गये  सूती  कपड़ा

 किया  गया  है  ?
 निर्यात  प्रोत्साहन  संघ  के  माध्यम  से  विदेशी

 बाज़ारों में  प्रचारित किया  जाये रहे  ao  कण  भोंसले  :  कार्यान्वित  करने

 का  कार्य  हो  रहा  है  कौर  अभी  हाल  में  ही
 २८  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  +

 तो  हमने  यह  कार्य  संभाला  है  ।

 श्री  एस०  एन०  दास  :  कया  जिन  मामलों
 श्री  Fo  के०  पूर्वी  बंगाल  के

 की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  उनकी  जांच
 शर्णा्धियों  की  बिना  अधिकार  द  की  की  गई  दौर  क्या  उस

 जांच
 के

 गई  बस्तियों  को  अधिकृत  बस्तियों  का  रूप  किन्हीं  सोथो  अथवा  संस्थानों

 देनें  के  लिये
 कितनी  धन-राशि  निश्चित  की

 पर  दण्ड  लगाया  गया  था  |  यदि  ऐसा

 तो  क्या  दण्ड  दिये  गय े?

 श्री  जे०  के०  भोंसले  :  यह  झांकना  मेरे

 श्री  टी ० पास  नहीं  हैं  ।  ato  इष्णमाचारी  :  २८

 सूती  कपड़ा
 शिकायतों  में  से  ११  को  तो  कपड़ा-प्रयोग

 *OEM.  ott  एस०  एन०  दास  या
 ने  ही  निपटा  दिया  श्र  शेष

 १७
 जांच

 की  स्थिति  में  हैं  ।  जहां  तक  सरकार  के
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १६

 दण्ड  लगाने  के  अधिकार  का  सम्बन्ध  वह
 १९५४  को  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १०१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बताने  की
 तो  एक  ऐसा  मामला  है  जो  कि  कठिनाइयों

 से  परिपूर्ण  है  कौर  में  बिना  पूर्वे  सूचना के
 कृपा  करेंगे  :

 माननीय  सदस्य  को  नहीं  बता  सकता  कि

 यह  निश्चित  करने  के
 इस  मामले  में  ठीक  कौन  सा  मार्ग

 अपनाया

 कि  सूती  कपड़े  की  केवल  निश्चित  मान  की  जायेगा  ।
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 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  यह  कोशिश  की  किन्तु  पाकिस्तानी दस्ते  ने

 संघ  संभी  निर्यात-पत्तनों पर  कर  रहा  हैं  उन  का  पीछा  किया  कौर  उन  पर  गोली  भी

 या  नही ं?  चलाई  ।  एक  गोली  भागते  समय  दलीप  सिंह

 को  पीठ  में  लगी  जिस  से  वह  एक  ऐसे  स्थान श्री To  टी०  कृष्णमाचारी  :  निरीक्षण

 संस्था  हाल  में  स्थापित  की  गई  थी  ।  यह
 के  समीप  गिरा  जो  कि  भारतीय  राज क्षेत्र

 बम्बई  में  काम  कर  रही  है  ।  में  माननीय
 के  लभगभ  १५०  गज़  अन्दर  को  था

 सदस्य  को  यह  भी  बतलाना  चाहूंगा  कि  मर  गया  ।  दूसरा  भारतीय  नागरिक  सुचा

 निर्यात  के  लिये  अधिकांश  कपड़ा  बम्बई  से  सिंह  बच  निकलने  में  सफल  रहा
 ।

 पाकिस्तानी सीमान्त  पुलिस हो  कर  जाता है  ।

 शी  एस०  एन०  दास  :  उन  देशों  के  पकड़ कर  ले  गई

 श्री  रघरामया
 :

 क्या  में  यह  समझ  लूं नाम
 क्या  हैं  जिन  से  ये  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 थी ं?  कि  पाकिस्तान पुलिस  के  इस  अभिकथन

 श्री  alo  टो०  कृष्णमाचारी  में  कोई  सचाई  नहीं  कि  घायल  व्यक्ति
 a4

 व्यापारी था  ?
 सूचना  चाहिये  ।

 घटना  श्री  अनिल  झ् ०  चन्दा  :  उन  का  कहना

 ee,  श्री  रघरामया  :  कया  प्रधान  था  कि  ये  लोग  पाकिस्तानी राज क्षेत्र  में

 स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  ढोर  पकड़  कर  जाने  की  कोशिश कर

 रहे थे  । क्या  ८  १९४५४  को

 सार्जामारजा ग्राम  के  समीप  पाकिस्तान  श्री  रघरामेया
 :

 हमारे  राज क्षेत्र  में

 इस  अतिचार  के  बारे  में  पाकिस्तान  सरकार सीमान्त  पुलिस  द्वारा  एक  भारतीय नागरिक

 से  कया  झम्यावेदन  किये  गये  हें  कौर  हमारी
 श्री  दलीप  सिंह  को  गोली  मार  दी  गई  थी  ;

 शर  संतुष्टि  के  लिये  उन  से  क्या  उत्तर  मांगा  गया

 यदि  तो  गोली  किन

 स्थितियों में  चलाई  गई  थी  ?  श्री  अनिल  क०  चन्दा
 :

 हम  ने

 स्तान  सरकार  के  सामने  बहुत  विरोध  प्रकट वैदिक  कार्य  उपमंत्री  अनिल
 किया  है  उस  से  प्रार्थना  की  हे  कि  वह के०

 चन्दा )  तथा  ७  wag

 Reuy  की  शाम  को  दो  भारतीय
 अ्रपराधियों को  पकड़  कर  उन्हें  कड़ा  दण्ड

 दे  ।  हम  ने  मृत  व्यक्ति  के  झ्राश्रितों के  लिये
 नागरिक  दलीप  सिंह  site  सुचा  सिंह  जो  कि

 पर्याप्त  प्रतिकर भी  मांगा  परन्तु उस  से
 अमृतसर  जिले  के  छीना  विधि  we  ग्राम

 के  निवासी  भारत  पाकिस्तान  सीमान्त
 अभी  उत्तर  नहीं  मिला  ।

 कोचिंग  इंजन
 के  समीप  भारतीय  राजक्षेत्र  में  अपने  ढोर

 चरा  रहे  जब  कि  अपर बारी  दोशमाल
 *

 १६६.  श्री  वो०  पो०

 नहर  की  से  पाकिस्तानी  सीमान्त  पुलिस
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :
 का  एक  दस्ता  warn  निकल  ara

 भारतीय  राज क्षेत्र  में  घुस  कर  ढोरों  कौर  क्या  यह  सच  है  कि  एक  ऐसे

 भारतीय  नागरिकों को  पकड़ने  लगा  कारखाने  को  जिस  में  विदेशी  पूंजी  लगी
 भारतीय  नागरिकों  ने  बच  निकलने  की  हुई  है  १९५३-५४  में  कोडिंग  इंजन  बनाने
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 उत्तर

 की  अनुमति  दी  गई  जब  कि  पहला  ara  दिखाने  वाला  एक  विवरण  पटल  पर

 खाना  जिसे  safe
 दी

 जा  चुकी  थी  अपना
 रखा  जाता  परिशिष्ट  १,

 दायित्व  पूरा  कर  रहा  था  ;  अनुबन्ध  संख्या  ४१]  ।

 यदि  तो  इस  के  कारण  ?  श्री  बोर स्वामी :  क्या  मद्रासਂ  सरकार

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 ने  मद्रास  राज्य  में  एक  डी०  डी०  टी०  कारਂ

 खाना  लगाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार से टो०  :  श्रीमान्‌

 उत्पन्न नहीं  होता  |  प्रार्थना की  हैं  ।

 डी०  डी०  ठी ०  कारखाना  श्री
 आर०  जी०  दूब

 :
 जी  हां

 ।
 विभिन्न

 प्रस्ताव  विचाराधीन  हें  कौर  सम्भवतः  एक *
 १६९.  श्री  अमजद  अली  :  क्या

 दन
 मंत्री  १६  १९४५४ को  गये

 मद्रास की  से  है  ।

 तारांकित  संख्या  2ORG  के  उत्तर  के  अखिल-भारतीय  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  गवेषणा  संस्था

 * 290,  श्री  डाभी  बया  वाणिज्य
 क्या  इस  देश  में  एक

 डी०  डी०  ZTo  कारखाना  स्थापित  करनें
 तथा  उद्योग  मंत्री  ८  १९४५४  को

 पूछे  गये  तारांकितਂ  प्रश्न  संख्या  ६४२ के
 का  कोई  विचार

 यदि  तो  क्या  कोई  स्थान
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें

 चुन  लिया  गया  है  कौर  यह  कब  तक  चलने

 लगेगा  ;
 क्या  सरकार  ने  एक

 भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  गवेषणा
 देना  की  डी०  डी०  टी०  की  कुल

 संस्था  स्थापित  करने  के  लिये  भारतीय
 अनावश्यकता क्या  हैं  ;

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  की  गवेषणा  समिति
 इस  समय  कितना  डी०  डी०  टी०

 की  योजना  स्वीकार  कर  ली  है  ;  कौर
 आयात किया  जाता  है  ?

 उत्पादन  मंत्रों  क  सभा-सचिव
 यदि  तो  इसके

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 ऑर

 ०
 जी०  :  दिल्‍ली

 के
 कारखाने

 का  पा मथ  ७००  टन  से  १४००  टन  तक
 ठी ०  कृष्णमाचारी )

 श्रीमान्‌  ।
 बढ़ाने  के  १४००  टन  प्रतिवर्ष

 के  arrest का  डी०  डी०  टी०  का  एक  दूसरा  देश  विशेषकर  राष्ट्रीय  प्रयोग

 कारखाना  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  शालाओं  में  उपलब्ध  गवेषणा  सुविधाओं  को

 गया है  ।  ध्यान में  रखते  हुये  कोई  निर्णय  करनें  से  पहले

 नये  कारखाने  के  स्थान  का  सरकार  को  प्रश्न  प्राय  को  सन्तुष्ट  करना  है

 प्रदान  अभी  विचाराधीन  है  ।  यह  बताना  ait
 कि  ग्रामोद्योगों  के  लिये  एक  झ्र लग  संस्था

 की  wand  है  |  इस  पहलू  पर सम्भव  नहीं  कि  यह  कब  चलने  लगेगा  ।

 अनुमानती  श्रौतं  आवश्यकता  विचार  किया  जा  रहा  हूँ  प्रौढ़  निकट  भविष्य

 में  निर्णय  किये  जाने  की  ara  है  ॥
 लगभग  ३०००  टन  प्रतिवर्ष है  ।

 १९५२-५३  से  मलेरिया  विरोधी  श्री  यह  निर्णय  कब  तक  हो

 आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  डी०  डी०  Zo  का  लायेगा ?
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 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  यह  माननीय
 रहे  हें  और  जो  कि  इस  मांस के  ग्रस्त  में

 सदस्य  का  तीसरा  wer  है  ।  समय  उन  सरकार  को  प्रस्तुत  की  जायेगी  सम्मिलित

 कठिनाइयों  के  दूर  किये  जाने  पर  निसार  करेंगे  ।

 हैं  जो  कि  इस  प्रकार  के  मामलें  में  स्वाभाविक  श्री  संगण्णा  :  क्या  इस  मामले  में  निर्णय

 में  यह  नहीं  कहू  सकता  कि  निर्णय  बहुत  करने  के  लिये  उड़ीसा  की  सरकार  से  परामर्श
 शीघ्र  कर  लिया  जायेगा  ।

 किया गया  है  ?

 रूपकला  जल-संभरण

 * 292,  श्री  संगण्णा  क्या  उत्पादन
 श्री  तू  सी०  रेड्डी

 :
 वास्तव  में

 हीराकुड  बांध  परियोजना  के  मुख्य  इंजीनियर
 मंत्री  १६  ave Os  को  पूछे  गये

 तारांकित  wet  संख्या  १०२४  जो  कि
 से  ही  सर्वेक्षण करने  के  लिये  कहा  गया  था

 श्री  टो०  क्०  चौधरी  :  कया  जल  संभरण
 ब्राह्मणी  नदी  से  रूरकेला  के  प्रस्तावित  लोहे

 की  इस  नई  योजना  के  कारण  होने  वाले के  कारखाने  तक  पानी  पहुंचाने  के  लिये

 हाइड्रो ग्राफिक  सर्वेक्षण  के  बारे  में  उत्तर  रिक्त  व्यय  का  मोटे  तौर  पर  कोई  अनुमान

 के  सम्बन्ध  में  यह  ॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  लगाया  गया  है  कौर  यह  राशि  कितनी  होगी

 क्या  विस्तृत  जांच  को  afar
 श्री के०  सो०  रेड्डी :  ये  सब  पहल  अब

 टेकनिकल  सलाहकारों  के  विचाराधीन  हो
 रूप  दे  दिया  गया  है  ;  wiz

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया
 ai  उन  की  विस्तृत  रिपोर्ट

 में  सम्मिलित  की  जायेंगी  ।  जहां  तक  जल
 गया है  ?

 मंत्री  के  ०.  सो ०
 रद्दी

 संभरण  का  सम्बन्ध  प्रश्न  केवल  यह  हैं  कि

 हम  नान-सर्क्युलेशन  री-सिमुलेशन
 जी  नहीं  ।  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  के

 अपनायें  ।  यदि  पहला
 टेक्निकल  सलाहकारों  द्वारा  अभी  इस  मामले

 तरीक़ा  तो
 की  जांच  की  जा  रही  है  भ्र  इस  मास  के  संभरण  का  व्यय  श्रतुमानतया  १६०  लाख

 wet  तक  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  की

 रुपये  होगा
 ।

 यदि  दूसस  तरीक़ा  अपनाया

 तो  लगभग  ८०  लाख  रुपये  की
 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  ब्राह्मणी  नदी  के  संभरण  अवस्था  करनी  होगी  ।  इन  सब  बातों की

 के  लिये  प्रति  दिन  कितना  पानी  निकलता
 3
 a  |  रही है  ।

 श्री  दी  कण  चौधरी : में में  यह  जानना
 श्री  के०  सी०  रेड्डी  गत  वह के

 सर्वेक्षण  चाहता  था  कि  चाहे  कोई  तरीक़ा  अपनाया

 क्या  इस  परियोजना  के  कारण
 के  समय  देखा  गया  था  कि  बहुत  गरमी  के

 दिनों  कम  से  कम  जल  संभरण  €६  क्यूसेक
 रूरकेला  परियोजना  का  कुल  अनुमानित

 व्यय  बढ़  जायेगा ? था  और  इस  आ्राघार  पर  सर्वेक्षण  पदाधिकारी

 द्वारा  कुछ  प्रस्ताव  किये  गये  थे  ।
 ये

 प्रीत
 वि  श्री ही  सी०  रेड्डी  |  में  नहीं  कह  सकता

 कि  परिणाम क्या  होगा अरब  सलाहकारों को  भेज  दिये  गये  हैं  ।

 सलाहकार  सारे  मामले  पर  विचार  कर  रहे  जाति  भेद  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  आयोग

 हें  पौर वे  अपनो  सिफ़ारिशों को  उस  विस्तृत  ¥* Q9¥,  श्री  एस०  एन०  दास  :

 परियोजना  रिपोर्टे  जो  कि  वे  तैयार  कर  प्रधान  मंत्री  २३  १९५४
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 तारांकित  प्रश्न  स०  १  के  सम्बन्ध  में  में  उच्चतम-न्यायालय  के  निर्णय  को  दृष्टि

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  चल-चित्र

 अ्रघिनियम  में  संशोधन  करने  का  कोई
 क्या  दक्षिण  अफ्रीका  में  जाति

 विचार  ai
 भेद  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  किये  गये

 संयुक्त  राष्ट्र  आ्रायोग  ने  महा  सभा  को  अपना

 प्रतिवेदन दे  दिया  है  :

 यदि  तो  प्रस्तावित

 धन  किस  प्रकार के  हें  ?

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  मुख्य
 ~

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 बातें  कया  हैं  ;  ate  चल-किस

 क्या  सभा  द्वारा  प्रतिवेदन  पर  नियम  के  लिये  किसी  संशोधन  की

 विचार किया  गया  है  ;  कौर  इसका  नहीं  है  ।  उच्चतम-न्यायालय
 ने

 मद्रास  में  प्रचलित  उस  नियम  को
 यदि  तो  उसका  क्या

 घोषित  किया  है  जो  ees HT fH Cex के  न  कि  १९५२
 शाम  निकला  ?

 के  चलचित्र  शअ्रधिनियम के  अधीन  बनाया

 वैदिक-कायर  उपमंत्री  अनिल  जाना  afysda ~~  था  ।  बाद  में  बनाये  गये

 के०  :  जी  हां  विधान  के  होते  हुये  भी  देश  के  दूसरे  भागों

 हाल  ही  में
 समाचारपत्रों में

 में  इसी  प्रकार  का  एक  नियम  प्रचलित  था  |

 चल  चित्र  १९५२ के  श्रधघिनियम

 प्रतिवेदन  का  थोड़े  विस्तृत  रूप
 ३०,  की  धारा  RY(e  are  राज्य  विधान प्रकाशित  gat  है  ।  फिर  उसके  प्रमुख

 लक्षणों  की  are  इंगिति  करने  वाला  विवरण
 मंडलों  द्वारा  पारित  इसी  प्रकार  के  विधान  में

 ऐसे  उपबन्ध  हैं  जिन  हम  अनुभव  करते
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 अनुबन्ध  संख्या  ४२  |]  हैं  वे  आपत्तियां  नहीं  हो  सकती  जो
 न्यायालय के  निर्णय  में  हैं  ।  इन  अधिनियमों

 (7)  ate  .  जी  नहीं  ।  संयुक्त राष्ट्र  में  उस  उपबन्ध  के  अनुकूल  आवश्यक  निदेश

 उक्त  विषय महासभा की  कार्यसूची  में  जारी  करने और  उन  थोड़े  से  राज्यों में

 सम्मिलित कर  लिये  जाने  पर  महासभा  जहां  इस  प्रकार  के  अधिनियम  पारित  नहीं
 इस  पर  शीघ्र  ही  विचार  करेगी  ।

 किये  गये  वहां  यह  कार्य  शीघ्र  करवाने
 के

 लिये  कार्यवाही की  जा  रही  हैं
 श्री  कुष्णा चाय  जोशी  :  दक्षिण  श्रफ़ीका

 में  भारतीयों  की  जन  संख्या  कितनी  है  ?  श्री  wean  :  क्या  विशेषरूप  से

 श्री  अनिल  क्‌०  चन्दा  इसके  लियें  यह  मद्रास  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया

 मुझे  प्लग  सूचना  चाहिये  |  क्या  जानकारी  उपलब्ध  है  कि  उन्होंने

 निर्णय  के  अनुसार  ०७  नियम  बदले  हैं
 ?

 चल-चित्र  *.. fafaata
 डा०  केसकर  :  मद्रास  सरकार  के  ध्यान

 *
 १७५.  श्री  रघुरामेया  :  क्या  सूचना  में  यह  बात  लाई  गई  है  कौर  मुझे  पूर्ण

 करेंगे
 तथा

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ara  हैं कि  मद्रास  विधान  मण्डल  के  आगामी

 अधिवेशन  में  १९४५२  के  भ्र धि नियम  जैसा

 मद्रास  चल-चित्र  भ्रनुज्नञप्ति  केस  विधान  पारित  किया  जायेगा  |
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 सुन्दरी  का  कारखाना  सामुदायिक  परियोजनाओं  के  अध्ययन  के

 *  १३६.  श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  :  कया  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  प्रतिनिधिमंडल

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 १४४.  श्री  आर ०  एन०  सिंह  :  क्या

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 क्या  सुन्दरी  में  नये  कोक  संपत्र

 के  लगने  के  बाद  सुन्दरी  उवेरक  कारखाने  में
 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  प्रतिनिधिमण्डल

 बनाये  जाने  वाले  उवेरक  के  मूल्यों
 में  कमी  नें  जिस  ने  सामुदायिक  परियोजनाश्रों  का

 अ्रध्ययन  करने  के  लिये  इस  देश  की  यात्रा
 होने  की  सम्भावना हैं  ;

 शौर

 सरकार  को  क'ई  प्रतिवेदन  दिया यदि  तो  कितनी  ?

 कौर
 उत्पादन  मंत्रो  Fo  सो०  :

 (=)  ax  जब  कि  कोक  के  मुख्य  में
 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति

 बचत  की  सम्भावना  हैं  यह  कहना  सम्भव  सभा-पटल पर  रखी  जायेंगी  ?

 नहीं  कि  सुन्दरी  में  बनाये  जाने  वालें  उर्वरक  योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :

 के  मूल्यों  में  कमी  होने  की  कोई  सम्भावना  जी  नहीं

 है  ।  मूल्य  निश्चित  करने  तौर  समय  समय  पर  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 उन्हें  दोहराने  के  समय  सब  बातों  का  ध्यान
 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  क्या  सरकार

 रखा  जाता  ।  विशेषकर  उत्पादन  मूल्य
 ~  निकट  भविष्य  में  इस  प्रतिनिधिमण्डल से
 में  समवाय  जो  बचत  अथवा  कमी  करता  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  की  ८९६६-11  करती  है  ?

 है  उस  पर  ध्यान  रखा  जाता  है
 ।

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  इस

 श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  :
 मण्डल  के  बारे  में  कुछ  उलझन  सी  प्रतीत

 इन  के  ny  होने  की  कब  तक  सम्भावना  हैं
 ?

 होती  हैं  ।  एक  भ्र  संयुक्त  राष्ट्र  शिष्टमंडल

 श्री के०  सी०  रेड्डी :  इस  विषय  पर  ने  सामुदायिक  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 ats  द्वारा  विचार  किया  जाना  कौर  उसका  प्रतिवेदन  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने

 निश्चित  तिथि  बताना  मेरे  लिये  ठीक  न  प्रकाशित  किया  था  ।  परन्तु  इस

 होगा  ।  मण्डल  जिसकी  श्र  निदेश  किया  गया

 श्री  सारंग धर  दास  :  इस  कारण  कि  प्रतिवेदन  भ्रपेक्षित  नहीं  था  ॥

 पिछले  कुछ  मास  में  १०  प्रतिशत  उत्पादन

 गये  तज
 अध्यक्ष

 महोदय :  प्रश्न  समाप्त  दो

 \
 बढ़  गया  है  कया  मूल्य  में  कमी  हमने

 की  कोई  ए

 सम्भावना  है  ?

 श्री  क  सी०  रेडडी  :  इस  पर  भी  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 निदेशकों का  बोर्ड  विचार  करेगा  ae  दिल्‍ली  के  प्लाटों  को  नीलामी

 इस  विषय  में  विनिश्चय  *
 RR  सरदार  हुक्म  सिह  क्या

 श्री  आर०  एन०  सिंह  :  प्रशन  संख्या  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 दिल्‍ली  में  कौर  इसके  आसपास
 श  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मेट्रो  उसकी  अनुज्ञा

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्तियों  में  नीलामी

 द्वारा  बेचने  के  लिये  कितने  प्लाट  दिये
 दूंगा  !  कल  भी  माननीय  सदस्य  देर  से  कराये

 गय े; थे  |

 487  LSD
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 ran
 (१)  व्यक्तियों  तो

 इस
 बैठक  में  राष्ट्र मण्डली  व्यापार  का

 (२)  दूसरे  लोगों  द्वारा  कितने  प्लाट  ख़रीदे  सर्वेक्षण किया  गया  था

 गये  ;  कौर

 (a).  बैठक  विचार  विनिमय

 क्या  इन  में  से  कोई
 के  लियें  की  गई  थी  विनिश्चय  करने  के  लिये

 पहले  किसी  विस्थापित  व्यक्ति  को  नहीं  ।  जिन  विषयों  पर  विचार  किया  गया
 al

 आवंटित  किया  गया  att  जिसके  मूल्य  सर्व
 उनके  लिये  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  किये

 कुछ  भाग  दिया  जा  चुका  बाद  में  जब्त  गये  थे  अतः  aaa भ्र धिमान  इत्यादि

 कर  लिया गया  ?  विषयों  पर  सरकार  द्वारा  किसी  स्थिति  के

 पुनर्वास  उपमंत्री
 to  के०  भोंसले  :

 अ्रपनाये  जाने  का  कोई  अवसर  नहीं  था  |

 २३०  |  ट्रांसफार्मर बनाने  का  कारखाना

 यह  सब  भू-भाग  विस्थापित  * 2X3.  श्री  एस०  कण  रज़मी  :  क्या

 यवितियों द्वारा खरीदे गय ॥ ७५ द्वारा  खरीदे  गये  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  :

 जी  नही ं।
 क्या  त्रावणकोर  कोचीन  में  निकट

 विश्व  व्यापार  wae
 भविष्य  में  कोई  ट्रांसफार्मर  बनाने  का

 कारखाना

 *  १४०.  श्री
 नाना  क्या  वाणिज्य  आरम्भ  किया  जाने  वाला  है  ;

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 यदि  तो  उत्पादन  कब  तंक

 क्या  यह  सत्य  है  कि  राष्ट्रमंडल

 के  ४०  देशों  व  बस्तियों  के  व्यापार  तथा  क्या  यह  समवाय  होगा

 अ्रथवा  राजकीय  ह

 किया ;

 यदि  तो  सर्वेक्षण  में  भारत  क्या  केन्द्र  द्वारा  कोई  श्रमिक

 सहायता दी  जायेगी  ;
 के  लिये  हितकर  किन  बातों  का  पता  लगा  ;

 गये नन  यदि  तो  कहां
 तक  ?

 क्या  सर्वेक्षण  के  लिये  किये

 सम्मेलन  में  साम्राजीय  धीमान  के  प्रश्न  पर  वाणिज्य  मंत्री  :

 चर्चा की  गई  ;  श्र

 i
 ू  |

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस
 ठीक  ठीक  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  समवाय  से  मिलें  नवीनतम  प्रगति
 विषय  में  क्या  स्थिति  अपनाई  गई  ?

 प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  १०  लाख वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 अर्थात्‌  वर्तेमान  जारी  का  एक  तिहाई to  :  में  समझता हूं

 कि  माननीय  सदस्य  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार
 भाग  एकत्र  हो  चुका  रादेश दी  गई  मशीनरी

 में  से  १०  प्रतिशत  मिल  चुकी  है  कौर के  सामान्य  क़रार  का  पुनरीक्षण  करने  के

 बारे में  ५  से  १२  १९  ५४  तक  लन्दन
 खानें  के  निर्माण  का  कार्य  हो  रहा  है  ।

 निजी  ।
 में  हुई  राष्ट्रमण्डल  के  देशों  और  ब्रिटिश  बस्तियों

 के  प्रतिनिधियों  को  बैठक  की  कौर  निर्दे  दा  श्रीमान  ।

 कर  रहे  हूं
 ।  यदि  मेरी  यह  पूर्वधारणा  ठीक  है  (६)  Tie  रन  नहीं  होता  ।
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 जिला  योजना  समितियां  १  अप्रैल से  ३०  १९६५४

 * owe.  श्री  डी०  सी०  फार्मा  क्या  तक  सीसे  की  पेंसिलों  का  कुल  कितना

 योजना  मंत्री  उन  राज्यों  के  नाम  बताने  की  दन

 कृपा  करेंगे  जहां  ज़िला  स्तर  पर  योजना  निकाय
 उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 बनाये गये  हैं  ?  a

 योजना  उपमंत्री  एस०
 एन०  :

 क्या हू  ;

 बहुत  से  राज्यों  में  जिला  स्तर  पर  स्थानीय  क्या यह  सच  हैं  कि  अधिष्ठापित

 योजना  अथवा  विकास  समितियां  बनाई  क्षमता  की  तुलना  में  उत्पादन  बहुत  कम

 गई  हैं  ।  आसाम  में  ऐसी  समितियां  सब  होता है  ;  तथा

 जनों  के  लिये  are  जम्मू  व  काश्मीर  में
 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण

 तहसीलों  के  लिये  स्थापित  की  गई  ह  ।  मैसूर

 में  जिला  विकास  समितियां  स्थापित  करने
 कया  हूं

 ?

 के
 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 ।  वाणिज्य  मंत्री

 जम्मू  तथा  काहनौर  राज्य  में  सामुदायिक
 B88, RR  ग्रुप  |

 परियों  जनायें  ¥, 89,000  ग्रुप  वर्ष

 *
 १५०.  ठाकर  लक्ष्मण  सिह  चाइक  :

 |

 व्या
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :
 जी  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में
 सम्भवतः  देशी  उत्पाद  को  मांग

 सामुदायिक  परियोजनाओं  में  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ;  तथा  में  कमी

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  मध्य  भारत  की  सिचाई  योजना यें

 को  १६५४-५५  में  सामुदायिक  परियोजनाओं
 *

 १६१.  श्री  ato  डी०  शास्त्रो  :
 क्या

 के
 विकास  के  लिये  श्र  क्या  सहायता  देने  सिचाई  तथा  मंत्री  यह  बताते  की

 का
 बचन  दिया  है  ?

 कृपा  करेंगे  हू  :

 योजना  उपमंत्री
 एस०  एन०  :

 जानकारी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  मध्य  भारत  राज्य  में

 सिचाई  की  तीन  बड़ी  बड़ी  योजनाकारों  में
 की

 जा  रही  है  wie  प्राप्त  होने  पर  सभा
 से  किसी  पर  काम  प्रारम्भ  हो  गया  है  ;

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।
 यदि  तो  क्या  कुछ  निर्णय

 १€४३-५४  में  उक्त  राज्य
 किया  गया  है  ;  कौर

 को  दस  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 टित
 किये  गये  थे

 ।
 इनमें

 स
 कुछ  को

 यदि  तो  कायें  के  कब  तक

 कायिक  परियोजना  खण्डों  में  परिवर्तित  आरम्भ  होने  की  ara  है  ?

 करने  के प्रदन  पर  2eMYy  के  प्रारम्भ
 सिंचाई  तथा  विद्युत

 उपमंत्री

 में  विचार  किया  जायेगा  |
 :  से  (1).  अपेक्षित  जानकारी

 पेंसिलें  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 *
 KR  श्री  केलप्पन  व्या  वाणिज्य  जाता  [afaa

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  संख्या  ४३]
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 कोसो  परियोजना  परियोजना  का  विस्तृत  व्यौरा

 *
 १६२.  श्री  भागवत  झा  आज़ाद  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 क्या  सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अ्रनुबन्ध

 कपा  करेंगे  :  संख्या  ४५]

 राज्य  सरकार  ने  योजना  आयोग

 क्या  कोसी  परियोजना  पर
 से  इस  योजना  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 प्रारम्भिक  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया
 में  सम्मिलित  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 Wit
 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  यह  विषय

 यदि  तो  किये  गये  कार्य  का  विचाराधीन  हैं  |

 व्यौरा क्या  है  ?  अपहत  महिलायें

 सिंचाई  fara  उपमंत्री
 * 219.  श्री  डी०  सो०  र्म  क्या  प्रधान

 :  जी  श्रीमान
 ।

 मंत्री  ?  PEUY  से  ३१
 > ने  वाला अपेक्षित  जानकारी  द ग  ह  क  १९५४  के  बीच  पाकिस्तान  को  वापस  भेजी

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  गई  तथा  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  को  लौटाई

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  v¥]  गई  age  महिला ग्र ों  की  संख्या  बताने  की

 कपा  करेंगे
 ?

 वाघ  नदी  परियोजना

 * 263.  एन०  To  बोरकर  आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 स्वर्ण  :  अगस्त  ौर क्या  सिंचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग े:
 Peu¥  में  पाकिस्तान  को  भेजे  गये  तथा

 वहां  से  प्राप्त  अपहृत  व्यक्तियों  को  संख्या
 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश

 विधान  सभा  के  लगभग  eyo  सदस्यों  ने
 १७५  तथा  है  ।  अक्तूबर  मास

 भारत  सरकार  के  पास  वाघ  नदी  पर  एक  के  aes  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 परियोजना  प्रस्तुत  की  है  ;
 व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी  सामान्य  सरोवर

 न
 १६८.  शो  नाना दास  :  क्या  वाणिज्य

 यदि  तो
 योजना  का  विस्तृत

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 व्यौरा  क्या  है  ;  अ्रौर

 कि  क्या  सरकार का  जी०  थी  टी०  टी०
 इस  विषय  में  भारत  सरकार  ने

 के  प्रति  दृष्टिकोण  निर्धारित  करने
 क्या  निश्चय  किया  है  ?

 के  लिये  ort  सत्र  में  इस  पर  विचार  करनें

 सिंचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  से  qa  जनता  की  राय  जानने  का  विचार

 भारत  सरकार  को

 कोई  अभ्यावेदन  नहीं  प्राप्त  gar  है  ।  किन्तु  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato
 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  यह  सुचना  दी  टी ०  कुष्णमाचारो )  जेनेवा  में  संविदा
 हैं  कि  उक्त  राज्य  की  विधान  सभा  के  १३३  करने  वालें  पक्षों  के  चालू  सत्र  में  जी०  To
 सदस्यों

 ने  वहां  के  मुख्य  मंत्री  के  पास  नौ  टी०  पर  पुनर्विचार  पहले  ही  किया  जा
 E43  में  भंडारा  जिले  में  वाघ  नदी

 योजना  को  तत्काल  कार्यान्वित  करने  के
 रहा

 ह  ।
 सरकार  ने  पहले  ही  देश  के  प्रमुख

 व्यापार  मंडलों  से  परामर्श  कर  लिया  है
 सम्बन्ध  में  एक  स्मरण-पत्र  प्रस्तुत  किया  जनता  से  आगे  कौर  परामर्श  करना
 था  |

 aaa  नहीं  समझती  |
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 अखिल  भारतीय  दस्तकारी  ate
 किन

 किन  देशों  द्वारा  ये  रियायतें

 *
 293.0  श्री  भागवत  झा  आज्ञाद  प्रदान की  गई  हैं  ;

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  इन  में  से  प्रत्येक  देशों  के  साथ

 की  कृपा  करेंगे  ।  हमारे  देश  से  होने  वाले  sara  तथा  निर्यात

 क्या  अखिल  भारतीय  दस्तकारी  की  मात्रा  एवं  मूल्य  कया  है  ;

 शौर

 लिये  कोई  संकल्प  पारित  किया  है  किन  किन  पदार्थों  के  सम्बन्ध  में

 बोर्ड  ने  प्रभावपूर्ण ढंग  से
 भारत  सरकार  ने  रियायतें  दी  हें  तथा  किन

 काम  करने  में  क्या  बन्धन  बताये  हैं
 ?  देवों  को  ये  रियायतें दी  गई  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी ०

 टो०  :
 जी  श्रीमान  ।  eo  कृष्णमाचारी )

 से

 जितनी  भी  इस  प्रकार  की  जानकारी  एकत्र ये  बन्धन  इसके  परामर्शदात्री

 निकाय  होने  के  कारण  हैं  ।  करना  सम्भव  हो  सका  उसको  बताने  वाले

 दो  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट  १; रानी  नदी के  बहाव पर  नियंत्रण

 अनुबन्ध  संख्या *
 १9६.  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या

 प्रधान  मंत्री  ३  १९५४  को  पूछे

 सरकारी  प्रकादानों  का  मुद्रण

 १४२.  डा०  WAT  राव  :  क्या  निर्माण
 गये  तारांकित  wet  संख्या  ४४९  के  उत्तर

 आवास  तथा  पंभण  मंत्री  यह  बताने  की
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कृपा  करेंगे  :

 क्या  उस  के  बाद  से  रावी  नदी  के  बहाव  पर

 नियंत्रण  करने  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  सरकार

 के  अधिसूचनाओं  तथा  अन्य
 तथा  पाकिस्तान  के  सोच  कोई  समझौता

 प्रकाशनों  के  मुद्रण  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  धन
 हुआ  है

 ?

 राशि  व्यय  की  गई  ;
 वैदेशिक  काय  उपमंत्री  अनिल

 इस  मुद्रण  कार्य  में  से  कितना
 कठ  :

 पाकिस्तान  सरकार  इस  बात

 पर  सहमत  हो  गई  है  कि  दोनों  देशों  द्वारा
 ग़ैर  सरकारी  मुद्रकों  द्वारा  तथा  कितना

 कारी  मुद्रणालयों द्वारा  किया
 ak

 संरक्षात्मक  बांध  तथा  wea  निर्माण  कार्य

 कौन  कौन  से  ग़ैर  सरकारी परस्पर  निश्चित  प्रक्रिया  के  अनुसार  ही  किये

 जाने  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  मुद्रकों  को  श्राडंर  दिया  गया  था  तथा  प्रत्येक

 प्रस्तावों  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  परामर्श  फर्म  को  कितने  मूल्य  के  ast  दिये  गये
 ?

 संभरण  मंत्री से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  आवास  तथा

 व्यापार  TAT  प्रतीक  सम्बन्धी  सामान्य  करार  स्वर्ण  :  १९५३-५४

 * QW  att  ato  पो०  नायर  :  क्या  के  झ्रांकड़ों की  अभी  तक  लेखा  परीक्षा न

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  हो  सकने  के  कारण  ये  उपलब्ध  नहीं  हे  ।

 कृपा  करेंगे  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  झांकने  इस  प्रकार

 रुपय ये

 ह

 किन  किन  वस्तुयें  के  सम्बन्ध
 PEYO-XR  %,45,2% 0,855

 में  भारत  को  जी०  To  eto  टी ०  के  अन्तर्गत  %,45,08,8e  ३ PEXR-KR रे
 रियायतें दी  गई  हैं  ;  PEXR-R रे  ROB RS, RVX
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 ग़ैर  सरकारी  मुद्रकों  के  मुद्रण  चलचित्र  १९५२

 की  लागत
 की  कीमत  निकाल  १४३.  सरदार  इकबाल  सिंह

 :

 इस  प्रकार  हूँ
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 ७
 रुपय  कपा

 करेंगे
 :

 PEYo-¥  2  २  २७,  १४६  PEXR

 की  धारा  ७  के  अन्तर्गत वर्ष  a 84  में  श्री  तक
 PEYM-NR  २३.६  3,652

 PEYR-YF  88, F0,588
 कल  कितन  में  दण्ड  दिया  गया  हैं  ;

 किस  प्राधिकारी ने  दण्ड  fea

 में  किये  गये  मुद्रण
 शौर

 की
 लागत

 की  त  उसी  अवधि  में  लगातार  अपराध

 इस  प्रकार  ह
 के  कितने  मामलों  में  अतिरिक्त  अर्थदण्ड

 दिया  गया  ? रुपये

 सूचना  तथा
 PYo-¥ 2  १,३४८  ढेर

 :
 से  (7)  राज्य  सरकारों

 PEXL-UR  2, 08, %  R,AOR

 से  सुचना  संग्रहीत  की  जा  रही  है  शर  पटल
 SEXR-YZ  १,८४,  ६७,४४४  पर  रखी  जायेगी  ।

 १  मुद्  तथा
 ले

 क्या १४४.
 सरदार  इकबाल

 नियंत्रक
 ने  अन्य  निजी मुद्रणालयों से  प्रधान  मंत्री

 यह
 बताने  की

 करेंगे
 :

 काम  करवाया  उनकी  एक  सुची  संलग्न  हूँ
 ।

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  vo]  क्या  यह  सच  है  कि
 आस्ट्रेलिया

 सरकार  ने  उन  भारतीयों  के  श्रास्ट्रोलिया  में

 २.  मंत्रालयों  तथा  अन्य  विभागों ने
 प्रवेश  पर  कुछ  प्रतिबन्ध लगा  दिये  हैं

 जो  उस  देश  को  छोड़  चुके जिन  निजी  मुद्रणालयों  से  "

 उनके  नाम  उपलब्ध  नहीं हैं  oe  ग  कक

 ३.  प्रत्येक  ग़ैर  स  ह  क
 प्रधान  मंत्री  वैदेशिक-कार्य  एवं

 कितनी  राशि  का  ्  दिया  गया  रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :

 सूचना
 उपलब्ध

 नहीं  हैँ  ।  रूप  में
 कागज  के  मूल्य  को  निकाल  कर  निजी  Aa-

 कौर  पिछले  वर्षों  में  ग्रास्ट्रेलिया

 सरकार
 की

 नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं
 णालयों  द्वारा  कराये  गये  मुद्रण  कार्य

 की  कुल
 ga

 हैं  शर  श्री  तक  ऐसे  किसी
 मामले  की

 लागत
 इस

 प्रकार
 हूँ

 a

 सुचना  नहीं  मिली  है  कि  उस  देश  को
 छोड़ने

 रुपये  ह  परचा
 पिय  भारतीय कललफाानित  की

 आत

 १९४०-५१  RNG,  PVR  में  पुनः  प्रवेश  की  मनाही  की  गयी  हो
 ।

 भारतीयों  के  आस्ट्रेलिया में  पुनः
 प्रवेश  के

 PEYL-YR  852
 सम्बन्ध

 में  कोई
 निश्चित  विनियम  नहीं

 हैं  ।
 %€, 40,55  १  राष्ट्रमण्डलीय  र  का
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 भारतीयों  के  आस्ट्रेलिया में  पुनः  प्रवेश  पर  उत्पादन  मंत्री  के०  सो०

 कोई  आपत्ति  नहीं  करती  जो  उस  देश  को  छोड़  प्रतिदिन  श्रावस्यकता  लगभग

 AXo  टन  हैं
 ।

 कोक  भट्टी  संयंत्र  प्रति  दिन

 प्रवास  का  प्रमाण दे  सके  कौर  यह  सिद्ध कर  ६००  टन  का  उत्पादन  करने  के  लिये  बनाया

 सके  कि  उसने  शझ्रास्ट्रेलिया में  कोई  नियम  गया है  ।

 विरुद्ध  काम  नहीं  किया  ।
 शभ्रापातकाल  की  पति  करने  के

 प्रसारण  संगठन  सम्मेलन
 लिये  पर्याप्त  कोक  रख  लेने  के  वाद  जो  कोक

 १४५,  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या
 बचा  रहेगा  उसे  विक्रय  कर  दिया  जायेगा  ।

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 कोक  भट्टी  संयंत्र  में  कोक  के

 कृपा  करेंगे  :

 उत्पादन से  होने  वाले  उपोत्पादों  के  विक्रय

 REUR  में  जो  ब्रिटिश  प्रसारण
 की  aa  कई  बातों  पर  निर्भर  विशेष

 रूप  रो  उसकी  आवश्यकता  श्र  उत्पाद  के

 के  प्रसारण  संगठनों  का  सम्मेलन  FAT
 बाज़ारी  मूल्य  जो  समय  समय  पर

 क्या  उसकी  कार्यवाही  सरकार  को  प्राप्त
 बढ़ा  करता  है  ।  मोटे  तौर  पर  यह

 हो
 चुकी

 है  maar  है  कि  संयंत्र  जब  सम्पूर्ण  उत्पादन

 यदि  तो  सम्मेलन  ने  कया  मुख्य

 सिफ़ारिशों  are  सुझाव रखे  ;  शहरों
 करेगा  तो  समवाय  प्रतिवर्ष  २०  से  ३०

 लाख ~

 रुपये  के  मूल्य  का  उत्पाद  बाजार  में

 इन  सुझावों  ate  सिफ़ारिशों  सकेगा  ।

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया रही  ?
 दूसरी  पंच-वर्षों  योजना

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री
 १४७.  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या

 कसकर )  ।
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 आर  सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  दूसरी

 पंच-वर्षीय  योजना  के  लिये  सिंचाई  तथा
 अनुबन्ध  संख्या  we]

 मन्दिरों  का  कारखाना
 बिजली  की  योजनाओं  के  अतिरिक्त  अपनी

 प्रस्थापनायें भेज  दी  हैं  ; १४६.  श्री  एम०  Uso  नया

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 यदि  तो  वे  क्या  हैं

 ;.

 fart  के  उ्वेरक  कारखाने  में  जिलों  के  स्तर  पर  जो  काम  होंगे

 उन  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  किन  बातों पर

 है  और  कोक  भट्टी  संयंत्र  की  उत्पादन  शक्ति  कौर ज़ोर  दिया  हूं

 सरकार  इन  कामों  पर  होनें  वाले

 इस  कारखाने की  झ्रावश्यकता  व्यय  के  लिये  अनुदानों  तथा  ऋणों  के  रूप

 पूरी  करने  के  बाद  जो  कोक  बच  रहेगा  उस  में  कितना धन  देगी  ?

 का  उपयोग  कैसे  किया  जायगा  ;  श्र

 यो  ्
 | ह

 एस०  एन०

 कोक  भट्टी  संयंत्र  में  कोक  के

 उत्पादन  में  होने  वाले  उपोत्यादों से  प्रति
 नहीं  श्राम  |  |

 बर्ष  कितनी  are  होने  का  अनुमान  है  ?  &  wet  नहीं  yea
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 उबर  ओषधि  और  ओषधि-निर्माण  करनाल  साथ

 १४९.  श्री  alo  पी०  नायर  :  क्या

 १४८  पंडित  मनीदवर  दत्त  उपाध्याय  !

 चाहिये  तथा  उद्योग  मंत्री  PEXR-L8  को

 प्रा  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रगति  प्रतिवेदन  के

 )  आगामी  वर्षों  में  उवंरकों  की  के  पृष्ठ  १९६  के  पैरा  २३२)  के  सम्बन्ध

 श्नमानित वार्षिक  खपत  क्या  होगी  ;  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भविष्य  में  जिन  कारखानों को
 (१)  ato  एच०  सी०  श्र

 3
 स्थापित  करनें  का  विचार  है  उन  a  किस  (२)  (  x

 सिन  भर  (४)  हृदय  को  बल  देने  वाली मात्रा  में  उत्पादन  की  आशा  की  जाती  है
 ?

 व  अतिसार  नाशक  श्रौषघियों  के  संश्लिष्ट

 उत्पादन  मंत्रो  क०  Alo
 खमीर  के  उत्पादन  के  लिये  श्रनज्ञप्ति  देने

 सूचना  का  एक  विवरण  सभा-पटल  वाली  समिति  ने  जिन  कारखानों  की

 पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  १,
 रिश की  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 अनुबन्ध  संख्या  ४९]
 इन  सभी  योजनाओं  में  विदेशी

 पूंजी  और  विदेशी  सहयोग  कहां  तक  भाग

 लेगा ;  श्र
 उर्वरकों  के  लिये  अतिरिक्त  सामना  निर्माण

 करने  वालें  एक  कारखानें  के  स्थापित  करने  इन  में  से  कितने  उत्पाद  भारत

 का  प्रस्ताव  हैं  जो  प्रतिशत  १'७  लाख  टन  भारतीय  कच्ची  सामग्री  के  पर

 नत्रजन  उर्वरकों  के  लिये  दिया  करेंगा
 निर्माण  किये  जायेंगे  कितने  उत्पाद

 लगभग  तेयार  कच्ची  सामग्री  से  तैयार  किये जो  लगभग  ८
 लाख  टन  अमोनियम सल्फेट

 के  समान  होगा ॥
 जायेंग े?

 बाद  की  अवस्था  में  इसको  बढ़ा  कर  RR  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 लाख  टन  निजी  प्रतिवर्ष  कर  दिया  जायेगा  ।
 धा

 do  कृष्णमाचारी )  और

 उत्पाद का  नाम  अ्रनुज्ञप्ति समिति  द्वारा  विदेशी  सहयोग  का  भाग

 ———————————=—_—  च्  किये  गये  art  का  नाम

 र  रे
 at

 बी०  एच०  सी ०  टाटा  केमिकल्स  बम्बई  जमन  निर्माता  सर्व  श्री  ato

 एच०  बोय हरि गर सोन
 से

 सहायता प्राप्त  एक  संस्था  का

 सर्वश्री  लिकेमा  के  दिल्ली

 सहयोग से  निर्माण  किया

 जायेगा विदेशी  श

 स्वामित्व  भुगतान  केਂ  बदले

 ह्म  आवश्यक  बा

 बतायेगा  ।  इसमें  विदेशी

 पूजा  नहीं  vile  |

 Re  टाटा  केमिकल्स  बम्बई  |  1.0
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 ——-——_____——

 रे  पेनिसिलीन  स्टैंडर्ड  फार्मेस्विटिकल
 कोई  विदेशी  नहीं

 कलकत्ता |  मिला है  ।

 एट  बिक  केमिकल  (2

 बम्बई  |

 लेबोरेटरीज  पी

 बम्बई  ।

 स्ट्रेट्टोमाइसन  a c tcuiss  फार्मेस्विटिकल  पैपी

 कलकत्ता |

 wade  डेविड  0.0

 X.  शुद्ध  सूखा  खमीर  ह  ब

 बम्बई  |

 अतिसार  नाशक  गणों  की  संश्लिष्ट

 द  इण्डो  war  sieve  निर्माण  सर्वश्री सींबा

 ड्रासीक्यूनोलिन  बम्बई  |
 बदले  के  शिल्पी  सहयोग

 वायोफार्म )  से  किया  जो

 दन  &  लिये  सभी  श्रावक

 जानकारी  q

 सहायता  प्रदान  करेंगे  ।

 विदेशी  पूंजी  नहीं  लगी  है  ।

 को  बल  दे
 द

 वाली  संदिल

 \9
 6.0

 न  ना

 इन  में  से  ५  उत्पाद  भारतीय

 कच्ची  सामग्री  के  आधार  पर  तैयार  किये
 १५०.  श्री  एम०  एस०  ग्रुपादस्वाभी :

 व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने जायेंगे  ।  दोष  दो  प्रारम्भ में  रायात  किये
 गये  माध्यमों  से  और  ग्रस्त  में  कच्ची

 की  कृपा  करेंगे  :

 कपड़े  के  उत्पादन  के  लिये  कपड़े सामग्री  के  आघार  पर  तैयार  fea
 जायेंग े।  के  कारखानों  को  प्रतिवर्ष  कितनी  गांठ  रूई

 की  झ्ावद्यकता  पड़ती है  ;
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 चालू  वर्ष  सभी  प्रकार  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मत्री  टो०

 कपड़ों  को  मिला  कर  कुल  कितना  कपड़ा  to  :  ae

 सरकार  को  आदेशों  के  प्राप्त  होने  के  सम्बन्ध तेयार  हुआ  ;

 चालू  धज  में  बढ़िया  प्रकार  के  में  कोई  जानकारी  नहीं  क्योंकि  तम्बाकू

 कपड़  क  उत्पादन
 be  >

 के  लियें  रुई  की  कितनी  का  निर्यात  सामान्य  व्यापार  प्रणाली  द्वारा

 गांठें  नायाब  कर  ली  गयी  हैं  ;  किया  जाता  है  ।

 जिन  देशों  से  यह  आयात  की  गई  सुन्दरी  कारखाने  में  उत्पादन

 उन  के  नाम  क्या  हूँ
 ?

 १५३.  डा०  राम  सुलग
 क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  to
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 से टी०  :

 क्या  चालू  मास  में  सुन्दरी

 एक  विवरण  संलग्न  हैं
 ।

 परिशिष्ट  उर्वरक  कारखाने  में  अमोनियम  सल्फेट

 १,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ५०]
 के  उत्पादन  में  गत  वर्ष

 कच्चा  लोहा

 १५१.  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  के  इसी  शारवती  में  इस  वस्तु  के  उत्पादन

 inet
 की  तुलना  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 यदि  तो  किस  मात्रा  में  ?

 १  जनवरी  ३०  उत्पादन  मंत्री  Fo  Ato

 2aUe  तक  विदेशों  को  कितनी  मात्रा  में  शर
 जी  हां  ।

 कच्चा  लोहा  निर्यात किया  गया  ;  2EUv  का  उत्पादन  ३०,००१  टन  था  जो

 जिन  देशों  को  यह  निर्यात  किया  2843.0  के  उत्पादन  से  €,€  4&  टन

 गया  है  उनके  नाम  क्या  हैं  ;  और  है  wit  १९४५१  जब  से

 इस  निर्यात  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 यह  कारखाना  उत्पादन  करने  लगा

 बाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी ०  तक  सभी  महीनो ंसे  यह  सर्वाधिक  उत्पादन

 कौर  रहा है  । दी ०  कृष्णमाचारी )

 सूचना  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 ह  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  & 2]
 पंजाब  में  सामुदायिक  परियोजनाओं

 भारत  के  पास  कच्चे  लोहे  के  uy  श्री  डी०  सी ०  atat  :  कया

 बड़े  बड़े  साधन  हैं  ।  अपने  देश  की  आवश्यकताओं  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 की  पूर्ति  के  निर्यात  के  लियें  काफी  क्या  पंजाब  की  सामुदायिक

 फालतू  लोहा  बच  जाता
 =>
 @  |  परियोजनाओं के  बारे  में  सरकार  ने  कोई

 प्रतिवेदन प्राप्त  किया  है  ;  कौर

 १५२.  श्री  कुप्पन  :  aT  वाणिज्य
 यदि  तो  wa  तक  इन  परि

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :  योजनाओं  द्वारा  कृषि  प्रशिक्षण  ग्राम  ai

 कुटीर  उद्योग  प्रशिक्षण  कौर  बुनियादी  शिक्षा क्या  चीन  के  अन्य

 देशों  से  तम्बाकू  के  निर्यात  के  लिये  आदेश  में  हुई  प्रगति  का  विवरण  क्या  है  ?

 प्राप्त हो  गये  हैं  ;  झ्र
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०

 यदि  at,  तो  किन  देशों  से  ?  ज  र  |
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 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रयोजन  केਂ  लिये  कमी  लेने  अथवा  पलटे  पर

 रखा  जाता हैं  ।  देने  की  स्वीकृति नहीं  है  । परिशिष्ट  १

 अनुबन्ध  संख्या  4>]
 पूर्वी  भ्र फ़ी कां  के  भारतीयों के  प्रति

 आप्रवास  विधियां  प्रशासनिक  areal  तथा  कार्यवाही  के  द्वारा

 भी  अरन्य  मामलों  यथा
 ऊंचे

 पदों
 पर

 Ruw  श्री  डी०  Alo  फार्मा

 करेंग
 ग्रा प्रवास  इत्यादि  में  भी  विभेद  किया

 प्रधान

 चच््भ मंत्रो यह बताने (क कितने टेठा

 की  कृपा  करेंग
 जाता है  ।

 कितने  देशों  के  राज्य  क्षेत्रों  की

 पुस्तक ग्रा प्रवास  विधियों  में  हाल  में  ही  संशोधन

 em  १५७.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा :

 कितने  मामलों  में  इन  विधियों
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 से  भारतीय  जाति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा
 की  कृपा  करेंगे

 ~
 वर्ष  a  में  तथा

 प्रधान  मंत्री  तथा  व  दैनिक-सायं  एवं  १९४४ के  wed  तक  अ्रमेरिका  तथा

 रक्षा  मंत्रो  जवाहरलाल  रूस से  विभिन्न  प्रकार  की  कितन
 ब्

 n (  )  तथा तथा  पिछले पांच  वर्षों  में  सात  मूल्य  की  पुस्तकों  का  आयात  सा  ;  तथा

 hy Xl  ं  ने  ard  भ्राप्रवास  विधियों  का  danger
 सरकार  ने  उन  में  से  कितनी

 किया  हैँ  तथा  सभी  मामलों  में  भारतीयों
 पुस्तकें  प्रतिबन्धित  कीं  तथा  ्

 के
 प्रवेश  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 कर  दीं  ?

 इन  सात  देशों  के  नाम  इस  प्रकार  हें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 रोडेशिया  तथा  न्यासा लेंड  lo  कृष्णमाचारी )  विवरण

 मलाया  तथा  सिंगापुर  ।
 ह  परिशिष्ट १,  भ्र नू बन्ध  संख्या

 पर्वों  अफीक  में  भारतीय  ५३ |

 हमें  जानकारी  नहीं  है  ।  इसका १५६.  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  व्या  प्रधान

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  हैं  ।

 पूर्वी  अफ्रीका में  रहने  वाले  कोयला

 भारतीयों की  संख्या  क्या  है  ;  six  १५८.  श्री  रि ंड वानी  क्या  उत्पादन

 क्या  उन्हें  राजनैतिक  निर्योग्यता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 का
 सामना  करना  पड़  रहा  है

 ?
 भारत  में  विभिन्न  प्रकार  के

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वंदे  शिक-कराये  एवं
 कोयल  के  स्रोतों  की  रहमानी  मात्रा

 रक्षा  सत्रों  (  श्री  जवाहरलाल

 पूर्वी  अफ्रीका  में  लगभग दो  लाख  अच्छे  प्रकार  के  कोयले  के  उपयोग

 भारतीय  में  मितव्ययता  करने  के  लिये  कौन  से  कदम

 वक

 त

 Ret War wrcaray
 की

 हरे

 उठाये

 पूर्वी  अफ्रीका  में  भारतीयों
 को  नये  कोयला-क्षेत्रों को  ढूंढने  के

 स्थित  etetga  पर  खेती  कय  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें
 ?
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 उत्पादन  मंत्री  के०  सो०  :
 काम  खाने  वाले  कोयले  के  सम्बन्ध  में  की

 s
 भारत  में  कोयला  स्रोतों की  अनुमानित  गयी  ह् झ  ।

 मात्रा  निम्नलिखित  है  :

 १.  कोक  बनाने  के  काम  में  अच्छे  प्रकार  के  कोयले  के  उपयोग

 वाला  कोयला :
 में  मितव्ययता  करने  के  लिये  प्रमुखतया

 निम्नਂ

 लिखित  कार्यवाही की  जा  रही  है  :

 लाख

 टनों  में  )  (१)  कोयला  आयुक्त  के  द्वारा  प्रत्येक

 (2)  अछूते  क्षेत्र  उद्योग  के  लिये  विभिन्न  श्रेणी  के  कोयले
 की

 (१)  चुना  श्रेणी  तथा  प्रतिशत  निर्धारित  gt  हें  तथा

 झर  Re  ऐसे  उद्योगों  जहां  पर  बिना  कुशलता

 (२)  श्रेणी १  Rey  की  हानि  हुये  निम्न  श्रेणी का  कोयला

 BE (३)  श्रेणी २  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  ऊंची  श्रेणी

 का  कोयला  काम  में  लाने  की  स्वीकृति  नहीं

 1७७४
 दी  गई  है  ।

 (२)  चालू  कोयला  खदान  (२)  श्रेणी  संख्या  २  तक  के  कोक

 (१)  चुना  हुआ--क
 Sow  बनाने  के  काम  खाने  वालें  कोयले  का  उत्पादन

 A99 (२)  चुना  हुडा--ख  क्षेत्र  तुलना  में  बहुत  कम  दर्स

 (३)  श्रेणी १  ARR  उद्देश्य  से  नियम  ag  कर  दिया  गया  है  कि

 yow  ऐसे  कोयले  का  उत्पादन  ऐसे (४)  श्रेणी  २

 की  वास्तविक  श्रावश्यकतानुसार  प्रतिबन्धित

 कुल  योग  कर  दिया  जाय  जिनके  लिये  इसका  उपयोग

 भ्र नि वाये  हो  ;  यथा  लोहा  तथा  इस्पात

 (१)  ate  (२)  का  कुल  इस्पात  बनाने  की  तथा
 योग  ७७२

 '
 १

 धातुकर्मीय प्रयोजनों  के  लिये  ।  उत्पादन

 २.  कोक  बनाने  के  काम  में  न
 को  घटाने  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  गई

 है  कि  वह  वर्तमान  कोयला क्षेत्रों  के  कार्य
 वाला  कोयला :

 लाख
 संचालन  को  खर्चीला  नहीं  बनाता  |

 टनों  में  )  (3)  धातु कार्मिक  कोयले  का  उत्पादन

 गोंडवाना  कोयला  ROVVI RY  करने  वाली  नई  खानों  को  खोलने  की  अनुमति

 टिकरी  कोयला  २,५३७४*००  नहीं  दी  जाती  ।  चालू  खानों  में  नई  तहों  को

 खोलने  अथवा  बन्द  तहों  को  पुनः  खोलने

 कुल  योग  &%  AORY  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  |

 कोक  बनाने  के  काम  में  न  प्राग  वाले  कोयले  की  उपस्थिति की  सुचना
 कोयला  क्षेत्रों  के  क्रमवार  झांकने  उपलब्ध  सिलने  पर  उसकी  राशि  तथा  प्रकार  को

 नहीं  हैँ  क्योंकि  इसके  सम्बन्ध
 में

 वैसी  विस्तृत  जानने  के  लिये  नियमित  क्षेत्र  मापन  तथा

 पड़ताल  नहीं  हुई  है  जैसी  कि  कोक  बनाने  के  जल  छेदन-कार्य किया  जाता  है
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 पावर  अल्कोहल  प्रधान  मंत्रो  तथा  बंदेदिक-काये  एंव

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  मेहरू  )  :
 १५९,  श्री  पी०  ato  बोस  त्या

 १४५  १९५४ से  ३१  १९५४
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वि
 करेंगे

 तक  R,OXS  ।

 इसी  अवधि  में  W,032  ।
 देश  में  कितने  परिमाण  में  पावर

 भाखड़ा-नंगल  परियोजना
 भ्रलकोहल  का  निर्माण  होता  है  ;

 १६१,  श्र  एस०  एन०  दास  :  व्या

 सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 जाता है  ;
 कृपा  करेंगे :

 उससे  कितने  शुल्क  की  ~
 १९५२  में  भाखड़ा-नंगल  oft

 यदि  होती  होती  है
 ?

 के  खर्च  का  जो  ग्न मान  लगाया  गया
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato

 {
 था  उस  में  कौर  उस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार

 टी०  कृष्णमाचारी  )  \
 a  की  जिम्मेदारी  में  कोई  परिवर्तन  gat
 गलन

 यदि  तो  किस  रूप  में  wk

 १९५३  B PRR Woy  कहां  तक  ;  और

 Rau  BARR,  १४२  ma  तक  इस  परियोजना  के  लिये

 से  सितम्बर  सरकार  की  कितनी  वित्तीय  जिम्मेदारी  हैं
 ?

 तक
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )

 पावर  श्रत्कोहल  के  थोड़े  से
 और  परियोजना  प्राधिकारियों

 भ्रंश  को  छोड़  कर  जो  कि  एसिटिक  एसिड
 ने  भाखड़ा-नंगल  परियोजना  के  PEXQ  के

 तथा  एसिटोन  के  निर्माण  में  कच्ची  वस्तु  प्राक्कलन  को  पुनरीक्षित  कर  लिया  है  ।
 के  रूप  में  उपयोग  में  लाया  जाता

 केन्द्रीय  सरकार  की  साझेदार  सरकारों  को

 हारिक  रूप  से  इसका  लगभग  सारा  उत्पादन
 ऋण  की  पेशगी  देने  की  ज़िम्मेदारी  किस

 मोटर  स्पिरिट  के  रूप  में  पैट्रोल  में  मिश्रित
 भ्रंश  तक  उस  समय  तक  ज्ञात  होगी  जब

 करने  के  लिये  काम  में  लाया  जाता है  ।
 बोर्ड  द्वारा  भ्रन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  पुनरीक्षित

 eye  प८२,२३,०००  प्राकलन  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 Rey
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  परियोजना

 ae 04  ८६  &¥,0900

 श्रीलंका  में  भारतीय
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  पेप्सू

 तथा  राजस्थान  की  सरकारों  को  €८'  २३

 १६०,  रघरामंया  :  क्या  प्रधान  करोड़  रुपयों  का  व्याज वाही  ऋण  पेशगी

 मंत्री यह  बताने की  कृपा  दिया है  ।

 श्री  लंका  h  भारतीय  उद्गम  खादी  हुंडियां

 के  व्यक्तियों  द्वारा  भारत  के  नागरिकों  के  १६२,  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  वाणिज्य

 रूप  में  पंजीकृत  होने  के  लिये  कुल  कितने  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 ग्रा वेदन पत्र  प्राप्त  हुये  कौर  अखिल  भारतीय  खादी  तथा

 शीराज़  कितने  oder  ग्रामोद्योग  ae  ने  oa  तक  कितने  मूल्य  की

 पंजीयित  हुये  हैं  ?
 हुंडियां  बेची  शरीर
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 इन  के  राज्यवार  wins  क्या  हैं
 ?  खादी  बोर्ड  के  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०  विभिन्न  राज्यों  के  १३२  गांवों  में  मघ मक्खी

 पालन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  तथा  ६९१ टी०  कृष्णमाचारी )  शर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  वह  सभा  कमकरों  को  काम  दिया  गया  ।  पहिले  ay

 पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।  अब  तक  केवल  ३२  नये  केन्द्रों  से  कुल  ५,६८६  पौंड  शहद

 उत्तर  प्रदेश  (२८  लाख  तथा  कच्छ  प्राप्त  हुआ  |

 (२५,०००  के  झांकने प्राप्त  हुये  हैं  ।  निम्नलिखित झर

 मघ  मक्खी  पालन  उद्योग
 सरकारी  संगठनों  ने  खादी  बोड़ें  से  वित्तीय

 कटे  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  क्या
 सहायता  के  लिये  प्रार्थना  सर  वह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 स्वीकृत भी  की  गई

 करेगे

 १.  रामकृष्ण अलमोड़ा
 सरकार  ने  सघमक्खी  पालन

 bad

 २.  अखिल  भारतीय  मधुमक्खी  पालक

 उद्योग  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  दिल्‍ली ।
 पिछले  पांच  वर्षों  में  इसका  कितना  विकास

 ३.  लोक  सेवाश्रम  मलबार |

 हुआ  गांधी  कल्पित  |
 उन  गैर-सरकारी

 संगठनों  कके  राम  कृष्ण  धाम  मधुमक्खी  पालन
 नाम  तथा  संख्या  जिन्होंने इस

 अल्मोड़ा  ने  एक  चलते  केन्द्र  की  स्थापना
 प्रोत्साहित  करने  के  निमित्त  सरकार  से

 के  सम्बन्ध  में  २४,०००  रुपये  की  एक  योजना
 की  है

 प्रस्तुत  की  है  जो  विचाराधीन हैं  ।
 उन  की  प्रार्थनापत्रों  पर  किस

 संगठनों  ने
 bad

 खादी
 प्रकार विचार  किया  गया  ;  तौर

 बोर्डे  से  झपने  प्रश्न  राज्यों  में  योजनाओं  की
 क्या  शहद  का  उत्पादन  बढ़ानें

 कार्यान्वित  करनें  के  लिये  एजेन्सियों  के  रूप

 के  सम्बन्ध  में  कोई  गवेषणा  की  गई  है
 ?

 में  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिये  कहा  है

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  cto  १.  ग्रामोद्योग बम्बई

 ०  कृष्णमाचारी )  safe  भारतीय  २.  सकलेशपुर  भ गधमक्ख चय  पालक

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डे  द्वारा  वह  &y  ३-
 कारी  |

 46  म  अनुदान  तथा  ऋण  की  क्रम
 ३.  वाई०  एम०  सी०  To

 ,  20,582  रुपये  तथा  R4,Ko00  रुपये  की  न्नावनकोर-कोचीन  ।

 राशियां  बांटी  गई  |  चाल  वर्ष  में  SS, Yoo

 रपये  झन दान  में  दिये  गये  |
 Ww

 बिहटा  र  ग्रामोद्योग  समिति

 |
 भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद  ने

 मुजफ्फरपुर

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  इन  संगठनों  की  प्रार्थनायें  स्वीकार  हो

 44  चुकी  हं  ।  दक्षिण  कन्नड़  मधुमक्खी-पालक पालन  की  गवेषणा  के  लिये  X%3,000

 की  राशि  मंजूर की  ।  सहकारी  मंगलौर  की  प्रद्रनरें

 एक  शबाना  विचाराधीन  हैं ।
 जहां  तक  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान

 विकास  का  सम्बन्ध  है  यथार्थ  जानकारी  इलाहाबाद  विश्व  विद्यालय  द्वारा  प्रस्तुत

 उपलब्ध  नहीं  हू  |  किन्तु  वर्ष  EX R-Yw  भारतीय  मधुमक्खी  प्राकार-शास्त्र  तथा
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 प्राणिशास्त्र  के  अध्ययन  कि  एक  योजना  को  हीरा कुड  जलविद्युत  परियोजना

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  ने  स्वीकृत  १६५,  श्री  सारंग धर  दास  :  व्या  सिचाई

 कर
 लिया  है

 ।
 भारतीय  मधुमक्खियों के  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 arte
 हीरा कुड  जलविद्युत  परियोजना

 की  बिजली  के  उपभोग  के  लिये  ग्र यतन
 विश्वविद्यालय  ने  एक  आवेदन  पत्र भेज

 हुये हें  ;

 था  जिसे  wetter  कर  दिया  गया  हैं  ।  पुन  किन  किन  समवायों  तथा  फर्मों
 विश्वविद्यालय  का  एक  श्रावेदन-पत्र

 ने  atc  कितनी  कितनी  मात्रा  के  लियें  ठेके

 लिये हैं  ;  wie

 जी  हां
 ।  मधुमक्खी पालन  की  प्रति  एकक  दर  क्या

 समस्याओं पर  गवेषणा  की  जा  रही  है  जिसके  निश्चित  हुई  तौर  दामोदर  घाटी

 परिणामस्वरूप  पंजाब  स्थित  कटराई  कौर  भाकपा  नंगल  तथा  तुंगभद्रा  की  दरों  के  साथ

 मद्रास स्थित
 कोयम्बटूर  के  दो  प्रादेशिक  इसकी  तुलनात्मक स्थिति  क्या  है  ?

 जिन्हें  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  द्वारा
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 पूरी  वित्तीय  सहायता  मिलती  में  श्रमिक

 में  शहद  का  उत्पादन  हो  सकेगा  ।
 से  सूचना  एकत्र

 औद्योगिक  आवास  योजना  की  जा  रही  है  कौर  यथासम्भव  शीघ्रता  से

 सभा-पटल पर  रखी  जायेगी
 १६४,  श्री  तुषार  चटर्जी  क्या

 स्थानीय  निर्माण निर्माण  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 १६६,  श्री  कर्मी  सिंहजी : व्या योजना क्या  योजना

 क्या  state  श्रीवास  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  omit  जूट  उद्योग  के  मज़दूरों  के  लिये
 राजस्थान  सरकार  को  FEKR-

 कोई  योजना  आरम्भ  की  ca
 ५३  तथा  PEYR-4Y  स्थानीय

 कार्यों  के  लिये  कितने  धन  का  अनुदान  दिया

 गया
 यदि  तो  अरब  तक  इस

 क्रम  के  भ्रन्तगंत  कितने  मकान  बन  चुके  हैं  ?  जिस  कार्य  के  लिये  waar  दिये

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  थे  उनके  लिये  राज्य  ने  कितने  धन  का

 योग  किया  आर
 स्वर्ण  :

 तथा

 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  श्रीवास  bas
 उन  कार्यों  के  लिये  जनता  ने

 कितना  धन  दिया  ?

 के  an
 के  लिये  ait तक  कोई  विशिष्ट

 मंजूर  नहीं  की  गई  है  ।  निश्चय

 सरकारों  जो  योजना  के  अधीन  योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :

 ज
 am

 यह  अ्रधिकार  है  कि  यदि  से  (7 )  एक  विवरण  सभा  पटल
 तो  जट

 दे  ति  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  १,
 हैं  ।

 अनुबन्ध  संख्या  4¥]
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 विद्युत  ate

 १६७,  श्री  तिम्मय्या  व्या  सिचाई
 PLY R-UY  में  सरकारी

 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:  इमारतों  जो  सम्पत्ति  कार्यालय

 क्या  सरकार ने  मंसुर  राज्य

 अ्रधिनियम

 के  अधीन  (१)  कितना  किराया
 भारतीय  विद्युत

 लगाया  (२)  वास्तव  में  उन  से  कितना

 eva,  के  एक  विद्युत  बोर्डे  स्थापित  किराया  प्राप्त  हुमा है  ;

 करने को  कहा  कौर

 ३१  १९५४  तक  पिछले

 यदि  तो  कया  यह  बोर्ड  स्थापित

 हो  गया है  ?
 हुई  थी  ;

 सिंचाई  विद्युत  उपमंत्री
 कितने  धन  का  श्रपलेखन किया

 जी  नही ं।  गया  कौर  यह  किन  परिस्थितियों  में  किया

 नहीं  श्रीमान ।  जाना  समझा  गया  ?

 सरकारी  भवन  आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 १६८,  श्री  Fo  सो०  सोनिया  :  सरदार  स्वर  :
 अपेक्षित

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  सुचना  निम्न  है  ——

 स्थान का  नाम  PEXI-YV  में  PEYR— UY  में  प्राप्त

 किराया

 (१)  (२)

 का  यान  लर

 रुपये  ७  पाई

 दिल्‍ली तथा  शिमला  RW,  रद्  १२  ण  EY, EY, W¥o  vw

 २.  बम्बई  ६,५४५  ३,३४०  &  ROK RAY  ७  ऐरे

 ३  कलकत्ता  €,०  १,३६४  ८.४  VEN  १०  0

 कुल  जोड़  १,१२,९६९,१०४  2,29, 24, PAR  प्

 ce —

 स्थान का  नाम  ३  रे-  तक  अप्राप्त  धन

 पाई

 दिल्‍ली  तथा  शिमला  छ  छ १२,१३,७१२

 २.  बम्बई  ५०,३१७  १३  €

 ३  कलकत्ता  e  BRASH

 कुल  जोड़
 Lo,  REY  १४
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 PENZ-“Y  सम्बन्धी  सूचना  निम्न है

 स्थान का  नाम  श्रपलिखित  घन

 ०५  mwa पाई

 दिल्‍ली  तथा  शिमला  W, RON  यह  धन  उन  व्यक्तियों के

 नाम  में  हू  जिन  का

 करता-पता  प्रयत्न  करने

 पर  भी  नहीं  मिल

 सका है  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  से  धन

 की  मात्रा  बहुत  ही  थोड़ी

 ak  इसीलिये  इन

 मामलों पर  कौर  प्राग

 कार्यवाही  करना  उचित

 नहीं  समझा  गया  |

 द्  20  ए  यह  धन  में  भ्र स्थायी

 दर  पर  निर्धारित  किराये

 तथा  बाद  में  निर्धारित

 निश्चित मान  के  किराये

 का  प्रकार  हँ  ।  निश्चित

 किरायों के  निर्धारण  में

 विलम्ब  हो  गया  था

 श्र  जो  किरायेदार स्थान

 खाली  कर  चुके  थे  उन

 से  धन  प्राप्त करना  कठिन

 हो  गया |

 कलक  ना  कुछ  भी  नहीं

 कुल  जोड़  9,  ३७०  20

 ee  ee

 487  LSD
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 नशा  चली कों  भवन  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  यदि

 कोई  औपचारिक  कार्यवाही  की  तो  क्या
 १६९.  श्री  तुषार  चटर्जी  :  क्या

 है  ;
 ak

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  क्या  राज्य  सरकार  ने  भी  इस

 सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही की  है  * सरकार ने  रियासतों  के  भूतपूर्व

 शासकों  के  किन  किन  भवनों  को  06९५४  यस
 ्  ज  1  सिचाई  तथा  बिद्युत  उप मंत्रो  (  श्री

 भ्र पने  काम  में  लाने  के  लिये  प्राप्त  frat  )  से  .  सूचना  एकत्र

 है  ;  की  जा  रही है  कौर  सभा  पटल  पर  रखी

 विशेष  कामों  के  लिये
 ज गायेगी

 उन  का  उपयोग  होता  है  ;  सरोदा  परियोजना

 इन  भवनों  किन  शर्तों  पर  १७१.  श्री  मगन  लाल  बाग डी  क्या

 प्राप्त किया  गया  है  ?  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा

 तथा  संभरण  मंत्री  करेंगें

 स्वर्ण  सरकार  ने
 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सरोदा

 १९४५४  में  रियासतों  के  भूतपूर्व  शासकों  के

 किसी भी  भवन  को  प्राप्त  नहीं  किया  है  ।
 योजना  पर  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया  है  ;

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 यदि  ait  तक  कितना

 काय  हो  चुका  है
 ?

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इस  काम के  लिये कुल  कितनी

 धन  राशि  स्वीकृत हुई  है  ;  कौर ' गंगा  नदी  द्वारा  भूमि  का  कटाव
 be  \

 क्या  इस  काम  के  कब  तक  पूरे  हो १७०.  श्री  के०  चौधरी
 :

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  जाने  की  सम्भावना है  ?

 करेंगे  सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 कया  ्
 ry  लप

 :  उत्तर  स्वीकारात्मक

 लाइन  क्षेत्र  में  पूर्वी  रेलवे  के  स्टेशन  धुलिया
 है  ।

 तथा  नगरपालिका  के  उपनगर  धुलिया  के  गढ़े  की  खुदाई  हो  रही  है

 १९५४  के  तरन्त  तक  लगभग  २ '  १६ आस-पास
 गंगा  नदी  द्वारा  हुए  कमी  के  कटाव

 की  सरकार  करा  ध्यान  प्रा कर्षित  किया  लाख  रुपये  खच  हो  चुके  हें  ।

 गया
 है  ;  REL RR  लाख  रुपये  ।

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  यह  भराया  कि  PEXR-4Y

 भूमि  के  इस  कटाव  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार
 में  तालाब  से  2Y,000  एकड़े

 को  कोई  प्रतिवेदन भेजा  है  ;  afr
 कष्  चन  की  सिंचाई  होनी  प्रारम्भ  हो

 क्या  यह  सच  है  कि
 दक्ष  इंजीनियर  जायेगी  १९५७-५८ तक  २१०००  एकड़

 भूमि  के  इस  कटाव  को  गंगा  नदी  के  ह  में  भूमि  के  afar  लक्ष्य  की  भी  पूर्ति हो

 परिवर्तन का  सूचक  पव  है  जायेगी  |
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 बारत  से  पाकिस्तान  को  लोगों  का  प्रदान  (2  इस  देश  में  स्थित  पाकिस्तानी  प्रतिनिधियों

 द्वारा  जारी  किये  गये  प्रमाणपत्रों
 १७२.  हैरी  महोदय :

 क्या  प्रधान  मंत्री
 के  आघार  पर  भारत  से  पाकिस्तान  जाने  वाले

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 व्यक्तियों  के  कुछ  व्यक्ति

 अभी  तक  कुल  कितने  व्यक्ति
 सीध  की  सीमा  स्थित

 भारत  से  पाकिस्तान  गये  ;  are
 खोकर पर  के  रास्ते  से  भी  हो  कर  भारत  से
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 म॑  दण्ड  प्रक्रिया  १८४८  में  जिन  के  साथ  बहुमत नहीं  है  ।  उस  के

 बरतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  द्वारा  प्रशासन  की  शझ्रालोचना  होना  यद्यपि

 पर  विचार  किया  जाये  प  स्वाभाविक  ही  परन्तु  भ्रधिकांश  रूप
 म

 साथ  ही  सभा  श्री  श्री  केवल  पार्टी  की  भावनाओं  से  प्रेरित  होकर

 नन्दन  सहाय  तथा  श्री  वल्लाथरास  के  केवल  आलोचना  के  नाते  ही  आलोचना की

 चालन  सम्बन्धी  संशोधनों  पर  भी  विचार  जाती  है  और  उस  में  कुछ  सत्त्व  नहीं  होता  है  |

 रेगी  ।  इसीलिये  हम  नहीं  चाहते  कि  जेसे  ही  किसी

 श्री  पाटनकर  जसा म  न  मंत्री  के  विरुद्ध  कोई  ares  लगाया  जाये  तो

 कल  कहा  शम  इस  सारे  विधेयक  को  उस  उस  को  तुरन्त  ही  न्यायालय  की  शरण  लेनी

 न्यायशास्त्र के  महान्‌  सिद्धान्तों  के  दृष्टिकोण  इस  उपबन्ध के  द्वारा  वहू  अपनी  शिकायत

 से  देखना  जोकि
 इस  देश  में  लगभग  एक  दंडाघीदा के  सामने  मास  के  भीतर कर

 शताब्दी  से  प्रचलित  कौर  साथ  ही  यह  भी  सकेगा  ।  एक  सदस्य  ने  कहा  था  कि

 देखना  है  कि  क्या  इस  विधेयक  से  न्याय  सम्बन्धी  अपने  प्रति  लगायें  गये  भ्रारोपों  की  कुछ  भी

 प्रशासन  में  शी  अथवा  सस्तापन  करा  सकेगा  परवाह  नहीं  करते  ।  इस  के  समर्थन में  उन्हों  नें

 भ्रथवा  नहीं  |  इसी  दृष्टिकोण  से  में  इस  विधेयक  एक  राज्य  के  एक  मंत्री  का  उदाहरण  दिया  था
 |

 की  तीन  या  चार  बातों  पर  प्रकाश  डालेगा  ।  आरोप  लगाने  के  बाद  भी  यदि  कोई  मंत्री

 खण्ड
 २५

 उस  मूल  खण्ड  का  सुधरा  कुछ  भी  कार्यवाही नहीं  करता  निस्सन्देह

 हुआ  रूप  है  जो  कि  उस  के  बारे  में  कुछ  भी  ष्  लगाया  जा
 मंत्रियों  इत्यादि  की  मानहानि को  एक  हस्तक्षेप  सकता  है  |  इस  समय  तक  के  लिए  यह  कल्पना

 अपराध  बनाना  चाहता  था  ।  जिन  सदस्यों  ने  कीजिये  कि  कुछ  लोगों  ने  are  किया  हो

 इस  उपबन्ध  की  आलोचना  की  उन  को  तो  वे  यह  कह  कर  छुटकारा  पा  सकते  हें  कि

 म i  चाहता
 हूँ

 कि  संवैधानिक  प्रजातंत्र  एक  मंत्री  से  यह  नहीं  की  जा  सकती  कि

 वह  दण्डाधीद के  न्यायालय  में  जा  कर  अपने

 है  ।
 मान  लिया  जाये  कि  कोई  arg  को  निर्दोष  सिद्ध  करे  ।  परन्तु  मंत्री  अन्तत
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 जनता  के  समक्ष  उत्तरदायी  होगा  वह  सिद्ध  करना  प्रत्युत  न्याय  करना हो
 ।

 ऐसी  बात  नहीं  कर  सकता  ।  यह  होगा
 तभी  यह  संभव  हो  सकता  है  ।  are  भी  हम

 कि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किया  जाये  कि  देखते  ह  कि  पुलिस  द्वारा  अभिलिखित  वबकक्‍न्तयਂ

 भ्रष्टाचार  ग्राही  के  गंभीर  आरोप  लगाये
 ३

 न्याय  के  उद्देश्य  में  सहायक  होनें की  बाज

 जाने के  छः  मास  wa  न्यायालय  में
 उस  के  लिए  fan  हानिकर  ही  होते  ह

 अभियोग चलाया  जा  सके  हम  इस  व्यवस्था  को  सुधारने  का  प्रयत्न  कर

 परन्तु  में  समझता  हूं  कि  इस  खण्ड  में
 रहे  ह  कौर  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका

 करना  चाहते  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों
 तीसरी  श्रेणी  को  भी  सम्मिलित  कर  लेना  बहुत

 में  इस  विषय  पर  विचार  करने की खतरनाक होगा  |  इस  में  अथवा

 गांव  का  साधारण  मुखिया  शादी  सभी  झा
 कता है  ।

 जाते  ह  ।  मुझे  इस  उपबन्ध  में  जो  राज प्रमुखों
 भ्र वैतनिक  दण्डाधीशों  की  संख्या  के

 शौर  मंत्रियों  शादी  के  लिए  बनाया  गया  है

 एसी  बात  सर्वथा  न्यायोचित  दिखाई  नहीं
 बारे  में  में  यह  समझता  हूं  कि  धारा  YY  को

 सवेरा  समाप्त  कर  देना  चाहिये  |  इस  प्रणाली
 देती  ।

 खॉंगमेन  पीठासीन

 के  परिचालन  से  जो  अनुभव  हमें  प्राप्त  हम्ना

 है  उस  से  पता  चलता  है  fe  केवल  सेवा  निवृत्त

 पहले  परिस्थितियां भिन्न  थीं  ।  तब  लोगों  को  नियुक्त  कर  देने  से  इस  सारी  प्रणाली

 सरकारी  कर्मचारी  शर  पुलिस  सर्वथा  भिन्न  का  सुधार  नहीं  हो  जायेगा  ।  अ्रवेतनिक

 श्रेणियां  थीं  ।  we  वैसी  बात  नहीं  है  ।  इस  दण्डाधीश  तो  केवल  इसलिए  रखे  जाते  थे  कि

 विधि  के  ott  तो  गांव  का  एक  साधारण  वें  जैसा  सरकार  चाहे  कार्य  करते  रह  ।

 कर्मचारी  भी  कार्यवाही  कर  सकता  कयों कि  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  का  प्रतिवेदन

 इस
 में  सरकार

 की
 सारी

 व्यवस्था  को  ही  उस  मेरे  सामने  है  जो  कि  उन  के  सामूहिक  विवेक

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कर  दिया  गया  है  जिस  ने  का  प्रतिफल
 है

 ।  स्वत  में  इसे  डा०  काटजू
 किसी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कुछ  कहा  हो  ।

 का  विधेयक नहीं  कहता  ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  उचित  नहीं  है  ।  जहां  तक

 खण्ड  २५  का  सम्बन्ध  है  मंत्रियों  ae  के  सभापति  महोदय :
 सदस्य

 विषय  में
 तो

 कुछ  औचित्य  wae  है  ।  परन्तु  कृपया  नामों  का  प्रयोग  न  करें  ।  वें  गृह-मंत्री

 प्रवर  समिति
 से

 में  पूछता  हूं  कि  उन्हों  ने  इतने  कहें  ।

 विस्तृत  शभ्रधिकार  देने  का  निश्चय  किस

 प्रकार  किया  |  गृह-किये  तथा  राज्य  मंत्री

 )  मुझे  भी  पुकारा
 खण्ड  २२  का  सिद्धान्त  बहुत  ही  खतरनाक  जाये  मुझे  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  क्योंकि  मुझे

 है
 ।

 यह  कदापि  वांछनीय  नहीं  है  कि  ऐसे
 इस  का  भ्रभ्यास  हो  गया  यह  प्रेम  की

 वक्तव्य  को  वक्तव्य दाता  के  विरुद्ध  प्रयोग
 व्यक्ति है  ।

 किया  जाये  जिस  का  पुलिस  ने

 तयार  होता  है  ।  उसे  इस  प्रकारਂ  प्रयोग  श्री  पाटनकर :  बहुत  होगा

 करने  की  स्थिति  तो  तब  पैदा  सकती  है  जब  कि  ऐसे  मामलों में  हम
 व्यक्ति  से  भी

 अवैतनिक कार्य  की  न  करें
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 डा०  काटजू
 :

 कया  माननीय  मित्र
 की  यह  श्री  पाटनकर

 :
 जी  हां

 ।  मुझे तो  उपबन्ध

 आ्रापत्ति  है  कि  किसी  प्रकार  के  अवैतनिक  कार्य  में  यही  स्थिति  प्रतीत  होती  है  यह

 की  प्रत्याशा  नहीं  की  जा  सकती  ?  अधिक  अच्छा  होता  कि  यदि  इस  संशोधन  की

 श्री  पाटनकर  :  निस्सन्देह  अपेक्षा  पूर्वे  उपबन्ध  को  ही  रहने  देते
 ।

 धाराएं  १४५  शर  १४६  सम्पत्ति
 डा०  काटजू

 :
 नगरपालिंकाओं  में  भी

 ?

 सम्बन्धी  विवादਂ  शशांक  के  नीचे  eas  १२
 भी  :  यह  ऐसा  कार्य  नहीं  है

 में  घारा  १४६  का  जो  रूप  हमें  प्रवर
 जिस  लिए  किसी  वेतन  की  are  की  जा

 समिति  से  मिला  है  बड़ा  विचित्र  है  ।  मूल

 सके
 ।

 न्याय  feet  की  निःशुल्क  सेवा  पर
 उपबन्ध बहुत  साधारण  था  ।  उस  में  यह  दिया

 प्रसारित  नहीं  होना  चाहिये  ।  हम  नहरों
 गया  है  कि  यदि  नागरिक  अ्रधिकारों  के

 ate  की  रचना  में  स्वेच्छा पूर्ण  श्रम  का  प्रयोग  रिक्त  शांति  भंग  का  भय  हो  तो  area  जारी

 कर  सकते  हूँ
 ।

 परन्तु  न्यायालय  में  प्रवैतनिक
 किया  जा  सकता  है  ।  अब  प्रवर  समिति  ने

 कार्य  नहीं  होना  चाहिये  इस  धारा  में  दीवानी  are  झ्रापराधिक  मामलों

 को  मिला  दिया  है  ।  यह  एक  श्राइचर्यजनक धारा  १०७  के  aaa  को  लीजिये  |

 इस  की  उपधारा  (२)  का  संदयोधन इस प्रकार इस  प्रकार  मिश्रण है  ।  विमान  उपबन्ध  के  अधीन

 धीर  जांच  करने  के  संप्रापक  नियुक्त
 किया  जा  रहा  है  जिस  का  यह  अभिप्राय  है  कि

 यदि  शरारे  का  दण्डाधीश  चाहे  तो  इस  धारा
 कर  सकता  है  ।  इस  स्थान  पर  दीवानी

 के  रन  इस  पर  एक  सूचना  जारी  लय  को  ले  कराया  गया  है  ।  कोई  ऐसा  निर्देश

 कर  सकता  है  कि  उसे  भय  है  कि  त्रावनकोर
 मिलने  पर  दण्डाधीश  को  मामला  दीवानी

 से  भ्रामरी  ७  वाला  कोई  व्यक्ति  वहां  जाकर  न्यायालय के  पास  भेजना  पड़ेगा  ।  दीवानी

 शान्ति  भंग  करेगा  ।  इस  का  यह  ash  दिया जा  न्यायालय  पुनः  साक्ष्य  प्राप्त  करेगा  कौर  फिर

 गेकी की  एक  एक  धारा  के  अनुसार  किसी  पक्ष
 सकता  है  कि  पहुंच  कर  गड़बड़  करने

 वाले  किसी  व्यक्ति  को  पहले  ही  रोक  देना  के  इस  भ्र धि कार  पर  रोक  नहीं  होगी  कि  वह

 श्रेयस्कर  है  ।  इस  के  लिए  उपबन्ध  होना
 दीवानी  न्यायालय  में  अभियोग  चला  सके  ॥

 तब  यदि  कोई  व्यक्ति  भ्रावश्यक  सहायता  के चाहिये  ।  धारा  Ro (2)  में  यह  उपबन्ध  है

 fe  दण्डाधीश  ऐसे  व्यक्ति  को  यह  कारण  लिये  अभियोग  चलाये  तो  वही  दीवानी

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  कह  सकता  है  कि  क्यों
 न  लय  उस  व्यक्ति  की  पुनः  परीक्षा  करेगा  ।

 उसे  प्रतिभूति  सहित  उस  के  में  नहीं  समझ  सका  कि  ऐसा  मिश्रण  क्यों  किया

 बिना  बन्ध नामा  भरने  का  दिया  जाये  ।  गया है  ।

 तब  वह  व्यक्ति  अपने  इस  भ्र धि कार  के  लिए  क्या  यह  उचित  ale  न्यायपूर्ण

 आग्रह  करेगा  कि  उसे  नागरे  अकर  डरपना  है  कि  वही  न्यायालय  बाद  के  अभियोग  में

 मामला  प्रस्तुत  करने  की  प्रनर्माः थि  दी  जाये  ।  किसी  अन्य  व्यक्ति द्वारा  अभियोजित उसी

 अन्यथा  वह  व्यक्ति  न  जाता
 व्यक्ति  की  परीक्षा  करे  ।  सभी  दृष्टिकोणों  से

 तौर  जिस  शान्ति  भंग  की  झ्राद्ंका  थी  वह  विचार करने  पर  में  इस  संशोधन के  उपयोग

 न
 होती  ।  को  नहीं  समझ  सका  ।  श्राप  दण्डाधीदश  को

 feats  प्रश्न  पर  राय  प्राप्त

 यह  अधिकार  दे  सकते  थे  कि  वह  विधि  सम्बन्धी

 काटजू
 :

 क्या  श्राप
 को

 eas

 कि  नागरे  के  दण्डाधीश  को  नोटिस  देना  पड़ेगा  ?
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 भेज  दे  ।  पर  यहां  तो  ऐसा  मिश्रण  है  कि  मामला  इस  के  साथ  ही  उस  सप्रमाण  की  जांच  पहले

 झ्रापराधिक  न्यायालय  के  पास  कौर  पुलिस  करती  फिर  दण्डाधीश  के  समक्ष

 अदात  दीवानी  न्यायालय  के  पास  रहेगा  वक्तव्य  लिया  जाता  है  कौर  तस  का  तीसरा

 वह  फिर  दीवानी  न्यायालय के  पास  भरायेगा  ।
 वक्तव्य  फिर  लिया  जाता  है  कौर  चौथी  बार

 खण्ड  २३  पुलिस  द्वारा  जांच  के  सम्बन्ध  में  उसे  न्यायालय  के  पास  जाना  पड़ता  है  ।

 है  जिस  में  धारा  १७३  संशोधन  किया  वह  घबरा  जाता  है  ।  मेरा

 यह  सुझाव  है  कि  समपंण  कार्यवाही  को  सर्वथा गया  है  ।  यह  ध्यान  देंने  योग्य  है  ।  उपधारा  (  ४५)

 में  कहा  गया  है  कि  यदि  पुलिस  पदाधिकारी  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  यहां  पुलिस  द्वारा

 की  यह  राय  हो  कि  किसी  वक्तव्य  का  कोई
 mea की  गई  सरपंच  कार्यवाहियों

 गैर  सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  आरम्भ  की  गई
 wa  जांच  के  विषय  से  प्रासंगिक नहीं  है  प्र

 उसे  भ्र भि युक्त  को  दिखाना  न्याय  कौर  लोकहित
 समपंण  कार्यवाहियों  में  भेद  किया  गया  है  ।

 में  झ्रावश्यक  नहीं  तो  वह  उस  प्रश  को
 इस की  क्या  श्रावश्यकंता थी  ।  विधेयक  में

 निकाल  देगा  ।  क्या  यह  निर्णय  पुलिस  पर  छोड़
 अधिकाधिक  जटिलताएं  अनावश्यक  रूप  से

 देना  चाहिये  कि  वह  wa  जांच  के  विषय  से  भर  दी  गई  हे  ।
 में  इसे  अच्छा  समझता  हूं  कि

 पुलिस  सीधे  हो  मामला  सत्र  न्यायालय  में  ले प्रासंगिक नहीं  है  ?  क्या  इस  का  निर्णय  पुलिस

 को  ही  करना  चाहिये  जिसे  उस  व्यक्ति  पर  जायें
 ।  इस  में  कोई  हानि  नहीं  ।  परन्तु  इसमें

 अभियोग  चलाना  है  ?  प्रासंगिक  होनें का  किये  गये  भेद  को  में  नहीं  समझ  सका  |

 निर्णय  तो  या  अभियुक्त  की  are  से  किसी  को  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  कौर  कठिनाई

 करना  चाहिये  या  फिर  यह  निर्णय  दण्डाधीश  देखता  हुं  ।  वह  यह  है  कि  इस  बात  का  कौन

 चो  करना  चाहिये  |  इस  उपबन्ध के  निखारने  निर्णय  करेगा  कि  मामला  सत्र  न्यायालय  के

 न्याय  के  हित  का  निश्चय  अ्रभियुवत  नहीं  च्  पास  जाना  चाहिये  अ्रथवा  नहीं
 |

 भारत  में

 पुलिस  करेगी  ।  यह  आपराधिक  न्यायशास्त्र  इंग्लैण्ड  के  समान  सार्वजनिक  अभियोजन  का

 के  सिद्धान्तों  के  कदापि '  अनुकूल  नहीं  है  ।  एक  निदेशक  भी  नहों  नियुक्त  किया  जा  सकता

 में  उन  लोगों  से  स्वधा  सहमत  नहों  क्योंकि  यह  देश  बहुत  बड़ा  है  ।

 हूं  जो  यह  कहते  हें  कि  अभियुक्त को  सभी  कुछ
 Sto  काटजू

 :
 औचित्य  प्रदान  के  हेतु

 ।

 बता  देना  चाहिये  ।  परन्तु  पुलिस  यह  निर्णय
 क्या  यह  शरीक  wear  न  होगा  कि  इन

 नहीं  दे  सकती  कि  कया  प्रासंगिक  नहीं  है
 प्रौढ़

 छोटी  छोटी  बातों  पर  चर्चा  उस  समय  केਂ  लिए

 कया  बात  न्याय  के  हित  के  wane  है  क्योंकि
 स्थगित  रखी  जाय  जब  खंडवार  विचार  किया

 न्याय  तो  उस  wart  अभियुक्त  के  साथ  किया
 जायगा ?

 जाना  है  न  कि  अ्रभियोग्यता  के  साथ  ।  इस

 उपबन्ध  पर  सभी  को  उन  सामान्य  सिद्धान्तों
 श्री  फ्रैंक  एंथनी

 की
 दृष्टि  से  विचार  करना  चाहिये  जो  गत

 :  यहां  हम  माननीय  गृह-मंत्री  से

 बहुत  से  वर्षों  से  इस  देश  में  लागू  हैं  ।  सहमत हें  ।

 सरपंच  कार्यवाही  के  सम्बन्ध में  में  डा०  काटजू
 :

 वह  अपने  भाषण

 छ  कहना  चाहता  हुं  ।  देवा  में  बहुत  को  जारी  रख  सकते  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र

 के परचात ध  की  गई  समपंण  व्यवस्था  को  उन  का  पुरा  समय  मिलेगा  at  उसी

 भ्र भि युक्त  के  लिए  दैवीय  प्रसाद  था  ।  परन्तु  प्रकार  प्रत्येक  को  पुरा  समय  मिलेगा  ।
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 श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  इस
 में  यह  कहूंगा  कि  वह  पूर्णतया  समाप्त  कर

 दी

 विषय  पर  हम  माननीय  मंत्री  से  सहमत  हैं  जाय  |

 कि  यह  खंडवार  विचार  के  समय  तक  के  लिये
 में  संक्षेप  में  इस  विधेयक  के  बारे  जो

 स्थगित  कियां  जा  सकता  है  ।
 सरकार  का  नहीं  वरन्‌  प्रवर  समिति  का

 ठीक  निर्माण  निवेदन  करता  हूं  ।  इस
 श्री  पाटनकर  :  में  सभी  विस्तारों का

 बल्कि  केवल  कुछ  मुख्य  तथ्यों  का  निर्देश
 बदन  केਂ  अध्ययन  के  च्  में  यह  देखता  हूं

 कि  इस  विधेयक  में  प्रक्रिया  सरल  होने  के  बजाय
 करने  जा  रहा  था

 ।
 माननीय  गृह-मंत्री  तथा

 सदस्यों  की  इच्छानुसार  में  संशोधनों
 sic  थिक  जटिल  हो  गयी  है

 ।
 इस  के

 के  प्रस्तुत  होने  पर  ही  उन
 के  विषय  में  कहूंगा  ।  उस  में  बहुत  अधिक  संशोधन  हें  जो  व्यवहार

 तथा  दांडिक  का  विचित्र  मिश्रण
 किन्तु  में  माननीय  गृह-मंत्री  को  यह  श्रव्य

 हैं  ।  दुर्भाग्यवश  अवैतनिक  न्यायाधीशों की
 ही  बता  देना  चाहता  हूं  कि  में  उन  से  इस

 विषय  में  सहमत  हूं  कि  यह  सब  भेदभाव  रहने
 प्रथा  किसी  न  किसी  रूप  में  रखी  जा  रही  है  ।

 की  श्रपेक्षा सभी सभी  अभियोजन  सम्बन्धी
 सभी  बातों  पर  विचार  करने  पर  मेरी  समझ  सें

 वालियां समाप्त  कर  दी  जायें  ।  कुछ  मामलों  में  उन  से  अभियुक्त  को  लाभ  हो

 सकता  है  भ्र  कुछ  मामलों  में  प्रतियोगी  चलाने

 डा०  काटजू
 :
 में  श्रद्धा  करता  हूं  कि  मेरे  वाले  पक्ष  को  ।  इस  से  न  तो  शीघ्रता का  कौर

 माननीय मित्र  खंडों  चर्चा के  समय  नमस्ते  न्याय  का  उद्देश्य  ही  पूर्ण  होगा  इस

 बोलेंगे
 wt

 उस  समय  उन  के  दृष्टिकोण  विधेयक के  बारे  में  यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 के  जानने  में  मुझे  प्रसन्नता  होगी  |
 ga  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  के

 श्री  बेला यू धन  व  मावेलिक्करा  पास  भेजने  के  सम्बन्ध  में  नहीं  समझता

 मानहानि
 कि  ऐसा  करना  ठीक  है  पुनः  भेजने

 पर  भी  वही  परिणाम  होगा  कौर  इस  बात  की के
 खंड  के  बारे  में  क्या  है  ?

 कोई  प्रत्याभूति नहीं  है  कि  कोई  भिन्न  परिणाम

 थ्री  पाटनकर  :  उस  के  सम्बन्ध  में  में  होगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  एक  भिन्न  दृष्टिकोण
 से

 पहले  ही  कह  चुका  हुं  ।  माननीय  सदस्य  इसे  देखा  जाय  कौर  जब  तक  ऐसा  भिन्न

 उस  समय  यहां  नहीं  थे
 ।

 अरब  में  ज्यूरी  कौर  दृष्टिकोण  नहीं  होगा  मुझे  विश्वास  है  कि  कोई

 असेसर  प्रथा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  भी  सुधार  करना  संभव  नहीं  होगा
 ।

 इस  विधेयक

 प्रथा  समाप्त  की  जा  रही  है  किन्तु  की  arc  किसी  दल  शारिवा  इस  विभाग या

 ज्यूरी  प्रथा  को  किसी  परिवर्तित  रूप  में  रखने  उस  विभाग के  हितों  के  दृष्टि से  नहीं

 का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  उस  से  सम्बन्धित  a  by

 उपबन्धों  के  बारे  में  में  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  के  उन  सिद्धान्तों  के  दृष्टिकोण  से  देखा

 किन्तु
 यदि  हम  ज्यूरी  प्रथा  नहीं  चाहते  हैं  तो

 जाना  चाहिये  जो  गत  ्य  वर्षों  से

 क्रियाद्यील  हैं  जिन  में उसे  हम  सीधे  समाप्त  कर  दें  ।  इंग्लण्ड  में

 ज्यूरी  प्रथा  का  बिलकुल  भिन्न  आधार  है  कौर  परिवहन  करने  की  श्रावव्यकता

 हमारी  कल्पना  उस  प्रथा  के  बारे  में  भिन्न  होने  है  ।  मेरे  विचार  से  सभा  के  सभी  सदस्यों  का

 के  कारण  उसे  पूर्णतया  समाप्त  कर  देने  में  ऐसा  विचार है  ।  सफलता की  संभावना  हो

 कोई  हानि  नहीं  है  ।  यदि  श्राप  उसे  रखना  सकती  है  कौर  यह  विधेयक  श्रमिक  अच्छे  रूप

 तो  उसे  सचित  रूप  में  रखें  ।  अन्यथा  में  रखा  जाना  चाहिये ।



 १९९  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  १८  नवम्बर  १९५४  विधेयक  २००

 श्री  एन०  Ato  चटर्जी  :  में  श्री  पाटनकर  हमें  यह  जानकर  प्रसन्नता  कि  संसद्‌  के

 से  इस  बारे  में  सहमत  हूं  कि  इस  विधेयक  को  ५०  सदस्यों  यह  सुझाव  रखा  था  में

 कोई  दल-विधेयक  नहीं  समझा  जाना  चाहिये  पूर्णरूप  से  उस  सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 झर  दलगत  विचारधारा  से  इस  पर  चर्चा  नहीं  किन्तु  मुझे  इस  पर  mead  होता  है
 कि

 यदि

 की  जानी  चाहिये
 ।

 में  करता  हूं  कि  इस  fafa सचमुच  नियत  किया  जाता  है

 विधेयक  के  लिए  कोई  श्रादेश.नहीं दिया  जायगा  तो  क्या  इस  विधेयक के  लिए  शीघ्रता  करना

 झ्र  सभा  में  स्वतन्त्र  मतदान  होगा  ।  वांछनीय  ?  वास्तव  में  यह  भारतीय दंड

 इस  विधेयक  का  करोड़ों  व्यक्तियों  के
 भारतीय  साक्ष्य  शपथ

 जीवन  ott  उन  के  कल्याण  पर  प्रभाव  पडेगा
 अधिनियम  के  साथ  विचित्र  प्रकार  से  उलझा

 ga  है  |  क्या  यह  अ्रधिक  न  होता  कि
 और  बहुत  wal  तक  नागरिक  स्वतन्त्रता

 गड़बड़ी  में  पड़  जायगी  ।  जब  तक  कि  एक
 विस्तृत  परिमापन  किया  जाता  atc  विभिन्न

 विधेयकों में  विस्तृत  संबोधित  किये  जाते
 उपयुक्त  दंड  प्रक्रिया  संहिता  संविधि  पुस्तक

 कौर  विधि-श्रीराग जैसी  विशेषज्ञों  की  संस्था
 पर  नहीं  स्वतन्त्र कानून  में  प्रचलित

 आपराधिक  न्यायशास्त्र की  क  पद्धति  के
 का  प्रतिवेदन हमारे  समक्ष  होता  ?  में  यह  नहीं

 जानता  हूं  कि  उस  के  निर्देश  पद  क्या  किन्तु
 निर्माण  से  ही  सारा  लोकतंत्रात्मक

 करता  हूं  कि  वह  विधि  विशेषज्ञों
 भारत  की  परख  करेगा  |

 की  स्वतंत्र  संस्था  होगी  भ्र  वहां  किसी

 लाड  सर  रिट्ज  जेम्स  स्टीफेन  दल  विशेष  के  कार्य  करने  का  प्रश्न ही  नहीं

 अथवा  सर  पीकॉक  ज  से  ब्रिटिश  वकीलों  ने  रहेगा  श्र  वास्तव  में  पुरानी  विधियों  को

 एक  विद्वेष  ब्  से  बहुत  बड़ा  कार्य  किया  है  |  स्यायंशास्त्र के  झ्राधुनिक

 ये  पुलिस  राज्य  स्थापित  करना  चाहते  थे  कौर  के  अनुरूप  करना  ही  उस  का  प्रधान

 औपनिवेशिक अथवा  साम्राज्यवादी  व्यवस्था  कार्य  होगा ।  में  पुराने  विचारों  कौर

 के  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  विक्टोरिया  कालीन  कंपनियों  से  art  के  लिये

 उपयुक्त  न्यायप्रणाली स्थापित  नहीं  की  जा दृष्टिकोण  से  दंड  प्रक्रिया  संहिता  बहुत  Woest

 थी  ।
 उन  का  यह  भी  उद्देश्य  था  कि  सफाई  पक्ष  सकती  है  |  मूझे  सन्देह  है  कि  इस  विधेयक  के

 को  कुछ  आवश्यक  संरक्षण  दिये  जायें  जिस  से  निर्माता  पुरानी  कल्पनाओं  से  बहुत  प्रभावित

 थे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  विधि  में  योजना  होनी कि  अभियुक्त  की  उचित  सुनवाई  हो  सके  कौर

 उसे  सफ़ाई  की  पुरी  पुरी  सुविधायें  मिलें  ।  मझे  चाहिये  ।  हमारी  विधि  प्रथा  में  कोई  योजना

 aa  है  कि  माननीय  गृह-मंत्री  ने  हमारे  परामर्श  नहीं  है  भ्रौर  विधि  में  सुधार  के  लिए  हमारे

 की  कौर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  प्रयत्नों  में  भी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 हम  ने  यह  भी  प्रतिपादन किया  था  कि  भारत  के  संविधान  निर्माताओं ने  अरन  छेद

 शक  विधि-श्रीराग नियुक्त  किया  वह  १३  में  कहा  है  कि  कोई  भी  वर्तमान  विधि  जो

 सारे  देश  का  पर्यटन  विभिन्न  वकीलों  मल  अ्रधिकारों के  विरुद्ध  अन्य  घोषित  की

 न्यायाधीशों प्रौढ़  wea  हितों  से  विचार  विमर्श  जायेगी  |  यह  एक  गंभीर  बात  है  ।  में  गार्गी

 कर  के  एक  उचित  विधेयक  प्रस्तुत  करे  कौर  करता  था  कि  भारत  सरकार  श्र  भारतीय

 तब  उसे  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाये  ।  संसद  वर्तमान  संविधियों  को  मत  झ्र धि कारों

 परा  अब  भी  यही  निवेदन  है  वह  aha  के  अनुरूप  बनाने  के  लिए  एक  विधि  शझ्रायोग

 अच्छा  a  अधिक  अ्रपेक्षित  मार्ग  होगा  ।  नियुक्त  करेंगी  |  किन्तु  वह  नहीं  किया  गया  ह  ।
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 परिणाम  यह  gm  है  कि  बहुत  असंतोष  जनक  है  ।  वे  यह  सोचते  हैं  कि  दमन  का  नया  ata

 बनाने  के  लिए  एक  प्रकार  का  कल्कि  अवतार स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  है  भारत  के  उच्चतम

 न्यायालय  तथा  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  नें  gal  है
 |

 कई  बार  यह  बताया  गया  कि

 अनेक '  संविधियों  को  संवैधानिक  तथा
 डा०  काटजू  का  विधेयक वास्तव  में  ब्रिटिश

 शक्तिपरस्तात घोषित  कर  दिया  है  क्यों  कि
 न्यायशास्त्र

 के  प्रमुख  सिद्धान्त  जिस  पर

 वे  मूलभूत  अधिकारों के  विरुद्ध  पायी  गयी  कि  भारतीय  विधि  की  सारी  प्रणाली

 थी
 ।

 हमारी  विधियों  को  मूलभूत  नियमित  समाप्त  कर  देना  चाहता  है  कौर

 कारों  के  अनुरूप  बनाने  के  लिए  माननीय  वे  फ्रांसीसी  प्रणाली  लागू  करना  चाहते  हैं  ।

 गृह-मंत्री  की  भ्रांत  से  किसी  प्रयत्न  का  भी  हम  में  ने  इस  भावना  को  दूर  करने  का  यथा  संभव

 स्वागत  करते  हैं  ।  अंतः  मेरे  विचार  से  यह  प्रयत्न  किया  है
 ।
 में  ने  लोगों  को  यह  विश्वास

 अपेक्षित  है  कि  हम  wrt  विधियों  को  मूलभूत  दिलाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  माननीय

 अधिकारों  तथा  समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र  गृह-मंत्री  अथवा  भारत  सरकार  की  ऐसी  कोई

 की  भ्राधुनिक  कल्पनाओं  के  अनुरूप  बनायें  जिस
 योजना

 नहीं  है  कि  पुलिस  विधेयक  पुर:स्थापित

 से  कि  एक  कल्याण  राज्य  की  स्थापना  हो  ।  किया
 जाय  अ्रथवा  ऐसा  कुछ  किया  जाय  जिस  से

 मेरा  निवेदन  है  कि  मूलभूत  सुधार
 कि  राज्य  की  दमनकारी  प्रणाली  अधिक  कठोर

 किये  जायें  शर  शीघ्र  ही  विधि  आयोग  नियुक्त
 at  ।

 किया  जाय  ।  यदि  सभा  इस  के  लिए  mea दे  इस  के  भ्र ति रिक्त  इस  विधेयक  के  कतिपय

 तो  यह  अपेक्षित  होगा  कि  हम  तब  तक  इस  ऐसे  हें  जो  सभी  लोकतंत्रात्मक कंपनियों

 विधेयक  पर  विचार  स्थगित  रखें  जब  तक  के  प्रतिकूल  हूं
 ।

 इस  से  इस  देश  में  लोकतन्त्र

 हमारे  समक्ष  विस्तृत-प्रतिवेदन न  हों  ।  तथा  सामाचारपत्रों की  स्वतंत्रता  खतरे  में

 पड़  जायेंगी
 ।

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १४  में
 में  मानता  हूं  कि  इस  विषय  में  वकीलों  का

 इस  कथन  का  क्या  हाथ  है  कि  भारत  के  प्रत्येक
 शर  खासकर  संसद्‌  के  वकील  सदस्यों  का

 विशेष  उत्तरदायित्व है  ।  साधारणतया  वकीलों
 नागरिक  को  भाषण  स्वातन्त्र्य

 पर  यह  भ्रारोप लगाया  जाता  है  कि  विधि  में
 स्वातन्त्र्य  प्रत्याभूत  है  ?  पंडित  नेहरू  के  इस

 कथन  से  कि  वह  भारत  में  वर्ग विहीन  तथा
 सुधार  किये  जाने  के  मार्ग  में  इस  पेशे के  लोग

 हमेशा  एक  रोड़े  के  रूप  में  हैं  ।  यह  केवल  भारत
 जाति विहीन समाज  चाहते  क्या  लाभ  है
 जब

 कि  मंत्रियों का  at  एक  विशेष  उन  के
 में  ही  नहीं  है  ।  प्रो०  लास् की  नें  अपनी  पुस्तक

 डेमोक्रेसीਂ  में  कहा  है  कि  सब  से
 लिये  विशेष  विधि  हो  क्यों  कि  स्वतंत्र  भ्रालोचना

 अधिक  अड़चन  वकालत  पेशे  के  निहित  हितों
 से  कुछ  मंत्रियों भ्रमणा  सरकारी  कर्मचारियों

 की  मानहानि  होती  है
 ?

 मेरा  तो  यह  विचार की  होती  है
 ।

 में  आशा  करता  हूं  कि  भारत  में

 वकालत  पेशे  के  लोग  नवीन  गतंव्य  के  प्रति
 था  कि  ऐसे  देश  में  जहां

 जागरूक  होंगे  कौर  भारत  सरकार  को  तथा  शादी  का  बोलबाला  हो  परौ  जहां

 संसद्‌  को  हमारी  विधि  प्रणाली  के  पुनरुद्धार  मंत्रीगण भी  सन्देह  से  परे  नहीं  यह  प्रमुख

 के  कार्य  में  सहायता देंगे  ।  मुझे  यह  जान  कर  सिद्धान्त  होना  चाहिये  कि  वे  आलोचना  का

 gor  कि  इस  देश  में  यह  भावना  है  स्वागत  करें  ।  माननीय  गृह-मंत्री  यहां यह

 कि
 यह  विधेयक  एक  विधेयकਂ  है  घोषणा  करें  कि  वह  मंत्रियों के  लिये  कोई

 कोई  उन्मुक्ति  विशेष a
 राज्य  की  दमनकारी  प्रणाली  को  after

 कठोर  बनाने  के  लिये  यह  प्रस्तुत  किया  गया  संरक्षण  की  ait  नहीं  करेंगे  कौर  तब  इस
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 एन०  सी०

 सकती  जब
 तक

 कि  पब्लिक
 प्रासीक्यूटर  द्वारा

 समाप्त हो  जायगा  |
 लिखित  शिकायत  न  की  गई  हो  ।

 महोदय  पीठासीन  डा०  काटजू
 :

 क्षमा
 निजी

 शिकायत  की  जा  सकती  है  ate  उस  के  लिए

 वास्तव  में  स्थिति  यह  है  कि  देश  में  सरकार  कोई  रुकावट नहीं  है  ।

 तथा  माननीय  गृह-मंत्री  के  सच्चे  झ्राशय  के

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी :  में  पुरे
 बारे  में  बहुत  wal  तक  सन्देह  है  क्यों  कि

 गृह-मंत्री ने  एक  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  किया है  दायित्व  के  साथ  यह  कहता  हूं  कि  केवल  इसलिये

 जिस  के  द्वारा  वह  मंत्रियों  की  बचाना  चाहते  कि  किसी  एक  मंत्री  ने  घूस  ली  यह  एक

 व्यक्तिगत  भ्रपराध  है  प्रौर  वह  सामने  प्रा  कर
 हैं

 ।
 यह  कहा  जाता  है  कि  सुधार  हुमा  परन्तु

 क्या  सुधार  है
 ?

 मंत्री  की  मान  हानि  अपने  को  निर्दोष  सिद्ध  करे
 ।

 यदि  कोई  मंत्री

 एक  हस्तक्षेपीय  नहीं  है  ।  यह  एक  यह  कहे कि  ने  संसद्‌  सदस्य  होने  के  नाते

 कਂ  अभियोग '  लगाये  att
 वाहियात  दलील  है  ।  श्राप  केवल  विभिन्न  घूस ली  तो

 श्रेणियों  में  वर्गीकरण  कर  रहे  हें  शौर  यह  कह  art  को  निर्दोष  सिद्ध  करे
 ।

 किन्तु  यदि  वह

 रहे  हैं  कि  मंत्रियों के  एक  बहुत  बड़ा
 संसद्‌  सदस्य यह  कहे  कि

 अथवा  ने

 संरक्षण रख  रहे  खंड  २४  में  क्या  संरक्षण  मंत्री  होने  के  नाते  घूस  ली  तो  यह  प्रणाली

 उस  में  कहा  गया  है  कि  मंत्री  के  मामले  में  उचित  नहीं  है  शर  यह  तरीका  भी  ठीक  नहीं

 मंत्रि  परिषद्‌  के  सचिव  से  पूर्व  मंजूरी  लेना  है  ।  वहां  राज्य  अभियोगी  है  ak  संगठित

 सरकार  प्रभियोग  चलाने  वाली  है  ।  वास्तव  में आवश्यक  है  ।  क्या  यह  कोई  संरक्षण  है  कि

 मंत्री  के  मामले  में  कोई  प्रतियोगी  तब  तक  नहीं  यह  विधेयक  हमारी  सरकार  att  हमारे

 चलाया  जा  सकता  जब  तक  कि  मंत्रि  परिषद्‌  का  सार्वजनिक  जीवन  के  काले  धब्बों की  कालिमा

 को  कम  करने  के  लिए  बनाया  गया  है  ।  मेरा सचिव  मंजूरी  न  दे  दे  ।  यह  बिलकुल  निरोधक

 प्रक्रिया  है  ।  क्या  उस  से  यह  श्रद्धा  करना
 निवेदन  है  कि  इस  से  प्रत्याभूत

 संभव है  कि  इस  से  शुद्ध  ak  स्वतंत्र न्याय  स्वातन्त्र्य  के  विरुद्ध  भेदभाव  उत्पन्न  होता  है  ।

 यह  हमारे  संविधान  के  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  है
 ।

 होगा
 ?

 झ्राखिर  मंजूरी  क्या  है  ?  न्याय  तथा

 विधि  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  कोई  भी
 इस  से  बहुत  wat  तक  स्वच्छ  श्र

 व्यक्ति  जानता  है
 कि

 मंजूरी  केवल  अवरोध  स्वतन्त्र  निर्वाचन  हरसंभव  हो  जायगा  ।  इस  से

 भारतीय  समाचार  पत्रों  का  गला  घोंट  दिया हटा  लेने  का  नाम  है  ।  वह  कैसे  कह  सकता है

 कि  में  अ्रभियोग  चलाने  का  अधिकार  पत्र  नहीं  जायगा  ।  हम  सभी  जानते  हें  कि  यह  विरोध

 दूंगा
 ।

 सारी  कल्पना  ही  गलत  है  ।  में  को  दबाने  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  राजनीतिक

 माननीय गृह  मंत्री  से  atte  करूंगा  कि  वह  दलों  पर  aaa  करने  के  लिये  यह  बनाया

 इसे  तत्काल  रद्द  कर  दें  ।  इस  से  बहुत  wat  में  गया  है  ।  यह  एक  श्राइचयेपूर्ण बात  है  कि

 सरकार  के  प्रति  fara  उत्पन्न  होगा  ।  जब  हम  यह  कहते  हूं  कि  लोक  तत्रात्मक

 तब  लोग  यह  समझेंगे  कि  यह  विधेयक  वास्तव  सरकार  जहां  उत्तरदायी  सरकार  कार्य

 में  मंत्रियों का  सं  विधेयक  नहीं है  ।  करती  इस  प्रकार  के  विशेष  संरक्षण  चाहियें  ।

 यह  क्या  है
 ?

 कोई  aaa  मानहानि  यह  कह  कर  कि  पब्लिक  प्रॉसिक्यूटर को  वस्त्र

 के
 अपराघ

 में  तब  तक  स्वयं  उपक्रम  नद्दी  कर  अभियोग  लगाना  हम  उन  के  लिए
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 लिय  विद्वेष  संरक्षण  दे  हहे  हैं  ।  में यह  है  कि  जांच  का  कार्य  किसी  अधिकारी  के  द्वारा

 कराया  जाये  जो  क़ानून  से  भली  प्रकार  परिचित बता  देना  चाहता  हूं
 कि

 यह  पूर्ण  रूप  से

 गामी है  ।  लोकतन्त्र के  नाम  पर  में  मांग  करता  हो  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  कार्यपालिका तथा

 हूं  कि  इसे  तुरन्त  रह  कर  दिया  जाय
 ।

 इस
 न्यायपालिका का  तत्काल  पृथक्करण  कर  दिया

 प्रकार  विधेयक  पर  चर्चा  करना  वास्तव  में  जाये  ।  डा०  काट  जब  बंगाल  केਂ  राज्यपाल

 संसद्‌ के  लिए  अपमानजनक है  |  इस  से  थे  तो  उन्हो ंने  स्वयं  दिसम्बर Revs  में

 चारपत्रों  विरोधी  दलों  पर  बहुत  गहरा
 में  एक  लेख

 जिस का  तथा प्रभाव  पड़ेगा  |  इस  से  बहुत  al  तक  मंत्रियों

 तैर  सरकार  की  शझ्रालोचना  करने के  जनता  पालिका का  पृथक्करणਂ  कहा  था  कि

 के  अ्रधिकार छीन  ही  ।  मेरे  प्रत्येक  प्रकार  के  फौज़दारी  ग्र भि योगों  के  लिये

 यायिक  दण्डाधीश  नियुक्त  करने  में  कोई विद्वान्‌  मित्र  श्री  पाटनकर  ने  एक  वाक्य  कहा

 कि  लोकतन्त्र  में  विरोधी  दल  मंत्रियों  पर  कठिनाई नहीं  होनी  लोक  सेवां

 आक्रमण कर  सकते  हें  |  संसार  में  कोई  के  द्वारा  उन  की  परीक्षा  ली  जाये  तथा

 उस  की  सिफारिशों  के  झ्राधार  पर  उन  की तथ्यात्मक  देश  मुझे  दिखाइये  जहां  मंत्रियों  के

 लिए  ऐसा  संरक्षण हो  ।  किसी  देश  में  मंत्रियों  नियुक्ति की  जाये  कार्यपालिका के  नियंत्रण  से

 के  मानहानि के  सम्बन्ध  में  ऐसे  परित्राण  नहीं  उन  को  पूर्ण  रूप  से  मुक्त  रखा  जाये  जिस  से  कि

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  मंत्रियों  की  आलोचना  वे  बिना  किसी  पक्षपात  हस्तक्षेप या  दबाव

 केवल  भारत  में  ही  की  जाती  है  किसी
 मुक़दमों  पर  विचारें  कर  सकें  उन

 देश  में  नहीं  की  जाती  या  यह  कि  यह  पर  किसी  प्रकार  दबाव  न  डाला  जा  सके  |

 ही  होने  लगी है  ate  पहले  कभी  नहीं  होती  माननीय  गह  कार्य  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि

 थी  |  सन्‌  EXO  से  ले  कर  gev9  तक  भ्रंग्रेजों  उन्हों ने  जो  उदगार  प्रकट  किये  थे  उन्हीं  को

 के  शासन काल  में  कांग्रेस  नेताओं  ने  मंत्रियों  कायंरूप में  परिणत  करें

 की  कट  से  कटु  आलोचना  की  परन्तु  ग्रेडों

 ने  भी  कभी  ऐसा  विधान  नहीं  बनाया  था  tt  जहां  तक  हमें  ज्ञात  कांग्रेस  ने  हमेशा

 अपने  वार्षिक  शभ्रधिवेशनों में  इसी  मांग  को

 दक्षिण  के  कुछ  सदस्यों  से  मुझे  पता  चला  दुहराया  था
 ।

 aust  ने  कार्यपालिका तथा

 है  कि  राजाजी  इस  प्रकार  के  परित्राणों  के  न्यायपालिका को  इस  लिये  एक  में  मिलाया  था

 विरुद्ध  में  कह  नहीं  सकता  हूं  कि  यह  कहां  क्योंकि वह  पुलिस  का  राज्य  चाहते

 तक  ठीक  है  परन्तु  यदि  ऐसा  है  तो  यह  बात  हमें  १४४  का  प्रयोग  करना  चाहते  थे  तथा  कुछ

 बताई  जानी  चाहिये  ।  मेंने  यह  भी  सुना है  धाराओं  को  केवल  कार्यपालिका के

 कि  बंगाल  तथा  बंबई  ने  भी  इस  प्रकार  के  area  से  ही  लाग  करना  चाहते  थे  |  क्या

 परिवारों का  विरोध  किया  है  ।  स्वतंत्र  भारत में  भी  हम  कुछ  करना

 चाहत  ह  ।

 ऑ्रापराधिक  विधि  संहिता  कितनी  ही

 पूर्ण  क्यों
 न

 हो  उस  के  कोई  भी  मनोरथ  उस  कहा  जाता  है  कि  धारा  ३०  का  हम
 न

 समय  तक  पुरे  नहीं  होंगे  जब  तक  तीन  बातें  सुधार  कर  दिया  है
 |

 यह  शक्ति  ait  तक

 की  जायें ।  तो  यह  है  कि  जांच  करने  कुछ  राज्यों  में  केवल  ज़िलाधीशों  को  प्रेसीडेंसी

 वाले  संगठन  को  फिर  से  बनाया  जाये  जिस  से  दंडाधिकारियों  तथा  प्रथम  श्रेणी  के

 कि
 उस

 के  दोष  दूर  हो  सकें  ।  दूसरी  बात  यह
 दण्डाधिकारियों को  ही  दी  गई  थी  ।
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 अब  प्रत्येक  राज्य  की  सरकार  a  सेशन  न्यायलयों  में  ही  होती  है  ।

 बनाने  का  झ्र धि कार  दिया  जा  अब  श्राप  यही  अधिकार  विशेष  दण्डाधिकारियों

 रहा  है
 ।

 में  तो  कहता  हूं  कि  यह  संविधान  को  दे  रहे  हैं  विधि  में  कोई  ऐसी  विवशता

 के  विरुद्ध  है  ।  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं  है  धारा  ४७३  का  प्रत्येक  मुक़दमा

 एक  एसा  मुकदमा  पेश  था  जिस  में  यही  विवाद  विशेष  दण्डाधीश  के  पास  भेजा  ही  जाये
 |

 का  विषय  था  कि  धारा  ३०  विधि  के  भ्रनुकूल  है
 इस  लिये  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  शक्ति  प्राप्त

 या  नहीं  ।
 दो  दिन  तक  इसी  पर  विचार  होता  होगी  वह  पुलिस  या  कार्यपालिका के  हाथ

 रहा  at  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  होगी ।

 गया  है  ।  अनवर  बनाम  Thay  डा०  काट  यदि  उच्चतम  न्यायालय

 बंगाल  राज्य  के  मुक़दमे  में  उच्चतम  न्यायालय  इसे  शक्ति  परस्तार  घोषित  कर  देगा  तो  हम

 घोषित कर  चुकी  है  कि  विशेष  भझ्रापराधिक  उस  का  पालन  करेंग

 न्यायालय  अधिनियम  संविधान  के  भ्रनच्छेद  श्री  एन०  Ato  चटर्जी  :  में  केवल

 १४  के  अनुसार  शक्ति  ही  है  क्योंकि  टेक्निकल  दृष्टिकोण  से  यह  बात  नहीं  कह

 कार्यपालिका की  स्वेच्छाचारिता  को  यह  कहने  रहा  हूं  कि  यह  शक्ति  ्  है
 ।  उच्चतम

 का  अधिकार  नहीं  दिया  जा  सकता  है  कि  न्यायालय  में  जो  मामला  पेदा  है  उस  में

 अमुक  के  मुक़दमे  की  सुनवाई  साधारण  न्याय
 जज  ने  धारा  ५२८  के  अनसार  यह  आदेश

 लय  में  होगी  कौर  द्रमुक  मुक़दमे  की  सुनवाई  दिया  था  कि  यह  मामला  एक  विशेष  प्रथम

 विद्वेष  न्यायालय में  होगी  श्रेणी  के  दण्डाधिकारी के  पास  भेज  दिया  जाये  ।

 धारा  ३०  में  हम  क्या  कर  रहे  हें  ।  aga  यह  थी  कि  वैसे  भी  धारा  ३०  शक्ति

 उदाहरण  के  लिये  दंड  विधान  की  धारा  ४७३  है  ।  इसलिये हो  सकता  है  कि  इस

 मामले  में  वह  इस  के  सम्बन्ध  में  कोई  मत  न
 को  लीजिये  जिस  के  अनुसार  जालसाज़ी  करने

 के  लिये  किसी  सील  मुहर  इत्यादि का  बनाना  प्रकट  करें  कि  धारा  ३०  विधि  के  wager  है

 या  उस  की  नक़ल  तयार  करना  ऐसा  अपराध  है  या  क्योंकि  जब  उच्च  न्यायालय या

 जिस के  लिये  सात  वर्ष  तक  दोनों में  से  सेशन  न्यायालय  इस  प्रकार  का  कोई

 किसी  प्रकार  कारावास दण्ड  दिया  जा  देता  है  तो  समझा  यह  जाता है  कि  यह  कार्य

 सकता  तथा  ऐसे  मुक़दमे की  सुनवाई  सेशन  न्यायपालिका का  है  कार्यपालिका  का  नहीं

 न्यायालय  में  ही  हो  सकती  है  ।  wa  धारा  ३०  है  ।  मेरा  तो  कहना  है  कि  धारा  ३०  की

 में  जो  सुधार  किया  गया  है  उस  के  अनसार  झावइयकता  ही  क्या  है  |  अंग्रेज़ों  ने  धारा  ३०

 उच्च  न्यायालय  की  मंजूरी  से  ऐसे  मुक़दमों  इसलिये  बनाई  थी  कि  वह  कुछ  मामले  सेशन

 की  सुनवाई  का  भ्र धि कार  उन  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायाधीश  के  पास  न  भेज  कर  उन  दण्डाधि

 कारियों  के  पास  भेजें  जो  उत  का  प्रभाव  मानते मजिस्ट्रेटों  को  दिया  जा  सकता  है  जो  दस  वर्ष

 से  काम  कर  रहे  धारा  ३०  के  दण्डाधिकारी  थे  ।

 बंगाल  में  कभी  नहीं  थे  ak  न  बम्बई  या
 डा०  काट  :  दण्डाधिकारी  तो  सभी

 स्वतंत्र  तथा  ईमानदार  हें  ।
 मद्रास  में  होते  थे

 ।
 धारा  ३०  केवल

 श्रीराम  तथा  कुछ  WRT  भाग  में  श्री  एन०  ato  चटर्जी  फिर  भी

 के
 राज्यों  में  ही  लागू  थी

 ।  ऐसे  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  साठ  साल  से  बराबर

 मुक़दमों की  जैसे  धारा  W393  के  न्यायपालिका  तथा  के  पृथक्करण



 २०९  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  १८  नवम्बर  १९५४  विधयेक  २१०

 की
 मांग  करती  रही  प्रौर  स्वतंत्रता  प्राप्त

 व्यक्तियो ंके  बयान  लिखेंगा जो  वास्तविक

 होने  के  स्वयं  डा०  काटजू  ने  विश्वास
 अपराध  के  साक्षियों  के  रूप  में  अभियोगी

 पक्ष  द्वारा  किये  जायें  ।  इसी  खण्ड  के दिलाया  कि  यह  कार्य  तत्काल  ही  किया

 जायेंगी
 ।

 यदि  श्राप  पूर्ण  पृथक्करण  नहीं  उपखण्ड  ५  में  जो  उपबन्ध  रखा  गया  है  वह

 सकते  हें  तो  न्यायिक  दण्डाधिकारी तत्काल  ही  बड़ा  ही  विचित्र  कि  अभियुक्त  को  साक्षियों

 नियुक्त  कीजिये  |
 से  कोई  करने  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।

 डा०  काटजू  :  न्यायिक  दण्डाधिकारी
 इस  के  बाद  उपखण्ड

 ७
 के  अनुसार  इन

 बयानों  के  लिखे  जाने  के  कागज़ात  की
 बहुत  से  राज्यों  में  नियुक्त  किये  जा  रहे  हैं

 ।

 जांच  करने  के  afar  पक्ष  तथा

 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  :  तब  धारा  ३०
 अभियुक्त  की  बहस  सुनने  के  बाद  यदि

 की  कोई  आवश्यकता नहीं  होगी  ।  घारा  ३०  की

 श्रावव्यकता  तभी  होती  है  जब  न्यायपालिका
 घिकारी  की  राय  हो  कि  अभियुक्त  पर  मुक़दमा

 चलाया  जाये  तो  वह  स्वयं  दोषारोपण  पत्र

 तथा  कार्यपालिका  एक  दूसरे से  सम्बद्ध  हो ं।  की  पूर्ति  करेगा  यह  घोषित  करेगा  कि

 *
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  न्यायपालिका  तथा  अभियुक्त  पर  किस  अपराध  के  करने  का  दोष

 का  पृथक्करण  हो  जाने  पर  क्या  लगाया  जाता  है
 ।

 मूल  विधेयक  में  डा०  काटजू

 माननीय  सदस्य  इस  पर  राजी  होंगे  कि  प्रथम
 ने  सिफारिश  की

 थी
 कि  शझ्रभियुक्त  की

 श्रेणी  के  दण्डाधिकारी के  मामलों  का  स्थिति  झ्रावश्यक नहीं  है  ।  अब  उस  को  बदल

 भी  frig करें  ?  दिया  गया  है
 ।

 wa  झ्र भि युक्त  की  उपस्थिति

 आवश्यक  होगी  ।  प्रारम्भिक न्यायालय  म
 च्

 श्री  एन०  पी०  चटर्जी :  सच  तो  यह  है

 कि  में  धारा  ३०  के  ही  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  अरब
 आमतौर से  वकील  जिरह  नहीं  करते हैं  ।

 परन्तु यह  उन  की  इच्छा  की  बात  उन  को

 इस  शक्ति  को  सौंपने  के  लिये  यह  शर्तें  रखी
 जिरह  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  परन्तु

 गई  है  कि  उन्हो ंने  दस  वर्ष  तक  प्रथम  श्रेणी  के

 दण्डाधिकारी के  रूप  में  कार्य  किया  हो
 इस  कानून  के  द्वारा  तो  उन  से  यह  अधिकार

 ही  छीना  जा  रहा  है  ।  विधि  के  शब्द  हैं  कि
 ध्यान  देने  की  बात  है  कि  जो  दस  साल  काम

 करने  के  बाद  भी  प्रथम  श्रेणी  का  दण्डाधिकारी  अ्रभियुक्त  किसी  भी  साक्षी  से  कोई  ser

 ही  बना  रहे  उस  में  क्या  योग्यता  हो  सकती  है  |  कर  सकता  है  ।  कभी  कभी  प्रारम्भिक  न्यायालय

 में  भी  जिरह  की  जाती  है  ।  कलकते  में  जब

 उच्च  न्यायालय  के  ares  जब  समुचित  साम्प्रदायिक  दंगा  प्रा  था  तो  मझ  उस  समय

 न्यायपालिका कार्य  करती  हो  तो  उच्च  का  एक  मामला  याद  है  ।  श्री  वहां

 लय  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों को  का  एक  विख्यात  frat  माम डे  में  फंस

 चाहे  जो  अ्रधिकार  दें  परन्तु  धारा  ३०  गया  था  कौर  वह  बिना  fear  दोषारोपण  के

 के  अंतर्गत  जिलाधीश  के  नामनिर्देशित व्यक्तियों  ही  छोड़  दिया  गया  केवल  इस  लिये  कि  यह
 को  इस  प्रकार की  दोस्तियाँ  सौंपना  उचित  दिखाने  के  लिये  कुछ  wea  किये  गये  कि  उक्त

 नहीं है  ।  व्यक्तिਂ उस  जगह  उपस्थित  था  ही  नहों  ।

 अब  में  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  जहां तक  धारा  १६२  का सम्बन्ध है

 खण्ड  eas  की  कौर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  मैं  स्वीकार  करता  हूं  संयुक्त  प्रवर  समिति

 mroafesar सम्भाग  नज  ने  सुधार  किया  है  क्योंकि  सुझाव  बड़ा  ही जों  धारा  २०७  तथा  Rog  से

 विचित्र था  कि  धारा  १६२  का  निरसन  करें
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 एन०  alo

 परन्तु  अरब  निर्णय  किया  गया  है  कि  गये  झूठे  बयानों  से  अभियुक्त  को  बचानें  का

 धारा  १६२  को  रहने  दिया  जायेगा  ।  जो  बयान  कार्य  ही  धारा  १६२  करती  ।  इरालिये

 पुलिस  के  सामने  दिये  जाते  हें  उन  का  प्रयोग  इन  बयानों  को  अधिक  महत्व  नहीं  दिया  जाना

 वास्तविक  गवाही  के  रूप  में  नहीं  किया  जा  चाहिये  ।

 सकता है  ।  डा०  काटजू  के  मूल  विधेयक  में
 इस  के  पश्चात, ्  मेरा  निवेदन  यह  है

 कि

 बहुत  भारी  परिवहन  किया  गया  है  कि  पुलिस

 के  सामने दिये  गये  बयानों का  प्रयोग  किसी
 अभियुक्त  किये  गये  अपराध के के

 कारण  ही

 दण्ड  का  भागी  होता  था  ऐसा  ही  प्रचलित
 भी  कार्य  के  लिये  किया  जा  सकता  है  ।  इससे

 न्यायशास्त्र  का  भी  मत  था  ।  परन्तु  अब

 देश  में  एक  मच  गया  कौर  इस  का

 इतना  विरोध  किया  गया  कि  समिति  ने  इस
 दण्ड  देने  से  पहले  भ्र भि युक्त  की  श्रमिक  दशा

 स्थिति  शादी  के  सबन्ध  में  भी

 सुझाव  को  भ्र स्वीकार  कर  दिया  |  वास्तव  में

 पुलिस  इतनी  बदनाम  है  कि  न्यायाधीशों  नें
 विचार  किया  जाता  है  ।  माननीय  गृह  मंत्री

 यह  ठीक  ही  कहते  हें  कि  यह  बड़ा  ही  दुर्भाग्य  है
 कहा  है  कि  पुलिस  के  द्वारा  गये  बयानों

 इतने  व्यक्ति  बिना  किसी  प्रकार
 '

 का
 को  प्रतीक  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |

 मुक़दमा  चलाये  जेल  में  बन्द  कर  दिये  जाते
 समिति  ने  जो  परिवर्तन  किया  है  उस  के  भ्रनुसार

 हैं  ।  मझे  इस  का  बहुत  प्रभुत्व  है  ।  डा०  मुखर्जी
 तथा  अभियोगी  पक्ष  दोनों  ही  पुलिस

 के  सामने  दिये  गये  बयानों  का  प्रयोग  प्रतिवाद
 के  साथ  साथ  मुझे  भी  जैल  में  बन्द  किया  गया

 था  परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  के  प्राचीन  पर

 करने  के  लिये  कर  सकते  हें
 ।

 परन्तु  है  यह  बहुत
 छोड़  दिया  गया  था  ।  उस  समय  दिल्‍ली जेल  में

 विचित्र  बात  क्योंकि  अभियोगी  पक्ष  स्वयं

 पने  साक्षियों  से  जिरह  नहीं  कर  सकता  है  |
 ऐसे  क़ैदियों की  संख्या  Coo  थी  ।  परन्तु  कुछ

 दिनों  के  ्  जब  मुझे  दुबारा  पकड़ा  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  परन्तुक  तब
 में

 ने  ऐसे  dal  संख्या  १००० से  भी

 शोषक  के  लिए  कसे  व्यवहार  में  लाया  जा  अधिक  पाई  ।  इस  का  तात्पर्य  यह  है  कि  जेल

 की  carey  आबादी  ऐसे  ही  व्यक्तियों  की  है  .।
 सकता  है

 ?
 इस  परन्तुक  के  बिना  भी  पहला

 काम  में  लाया  जा  सकता  है  ।
 पहले  एक  दण्डाधिकारी  का  क्षेत्राधिकार

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  न्यायाधीश  सीमित  होता  था  परन्तु  जब  ऐसा  खण्ड

 प्रस्तुत  कर  रहे  हें  जिस  के  भ्रनुसार
 दिल्‍ली

 का बारिस्टर  तथा  ais  ने  बताया  कि  यह  बयान

 एक  दण्डाधिकारी  त्रावणकोर-कोचीन  के
 बड़ी  लापरवाही  के  साथ  लिखे  जाते  हैं  तथा

 झपने  विचारों  के  अनुसार  उन  में  जहां  तहां
 व्यक्ति  को  भी  area  दे  सकता  है  |  ऐसे  आदेश

 के  दिये  जानें  से  मरहले  पूर्ण  जांच  की  जानी परिवर्तन  भी  किये  जाते  हैं  |  इस  पर  किसी  के

 हस्ताक्षर  नहीं  लिये  जाते  ये  बाद में  किसी  चाहिये  ।  एक  केन्द्रीय  जांच  संस्था  स्थापित

 की
 जानी  चाहिये  ।  पुलिस  को  गाली  देने  से

 मुंशी  शादी  के  द्वारा  लिख  लिये  जाते  हैं  ।  मान
 काम  नहीं  चलेगा लीजिये  कोई  गवाह  अभियोजन  के

 सत्य
 बात

 बता  देता  है  जो  कि  पुलिस  के  पंडित  के०  ato  शर्मा

 बयान
 के

 बिल्कुल  विपरीत
 हो

 तो  उस  :
 दंड  विधि  के  दो  महत्वपूर्ण उद्देश्य

 गवाह  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  हैं  ।  एक  राज्य  की  सुरक्षा  तथा  दूसरा  व्यक्ति

 है  ।  इसलिये  पुलिस  अधिकारियों  के  समक्ष  दिये  की  स्वतंत्रता  ।  जब  कोई  दूसरा  राष्ट्र  राज्य
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 करता  हो  तो  वह  दंड  विधि  को  अधिक  से  अब  माननीय  मंत्री  बिना  किसी  साक्षी के

 अधिक  कष्टदायक  बनानें  का  प्रयत्न  करता  है  अभियोजन की व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत

 जिस  से  कि  जनता  डरती  रहे  कौर  विरोध  करने  विषम  स्थिति  है  ।  क्या  पुलिस  साक्षी का  कायें

 का
 साहस

 न
 करे  ।  परन्तु  ने  अपनी  कर  सकती  इसीलिये  मेरा  मत  है  कि

 बुद्धिमानी  के  जनता  में  विश्वास  उत्पन्न  aa  को  सुरक्षण  केवल  जिरह  करने  के  लाभ

 करने  के  लिए  उत्तम  न्यायिक  प्रणाली की  के  द्वारा  ही  दिया  जा  सकता  है  ।  जिरह

 व्यवस्था  को  ।  ,  उन्होंने  अभियुक्त  को  करने  अधिकार  दिया

 स्वतन्त्रता  की  रक्षा  करने  का  अधिकतम  जाना  नितान्त  झ्रावस्यक  है  ।  यह  अधिकार  भी

 दिया  ।  इसलिये  जनता  की  स्वतंत्रता  पर  दो  श्रेणियों  में  विभक्त  होता  है  ।  प्रथम  तो

 कुठाराघात करने  के  लिए  इस  २०  शताब्दी में  यह  कि  भझ्रभियुक्त  यह  जानना  चाहता है  कि

 वह  व्यक्ति  सचमुच  स्थान  पर  उपस्थित

 था  अथवा  कौर  क्या  उसे  मामले  की

 हत्या  होती  होता  पुलिस
 पूर्ण  जानकारी  है  अथवा  नहीं  |  दूसरे  उस  साक्ष्य

 सरासर  झूठे  मामले  तो  बनाती  नहीं  है  परन्तु  के  झ्राघार  पर  वह  बध  को  निर्दोष  सिद्ध

 ये  मुक़दमे  सिद्ध  इसलिये  नहीं  होते  हैं  क्योंकि  करने  का  प्रयत्न  करता  है  ।  जब  तक  यह  दोनों

 पर्याप्त  साक्ष्य  नहीं  मिल  पाता  है  ।  इसलिये  अवसर  अभियुक्त  को  नहीं  दिये  जायेंगे  उस  के

 नहीं  कि  पुलिस  तंग  करती  हैं  ।  फिर  क्या
 प्रति  न्याय  नहीं  होगा  ।  ऐसा  करना  स्वयं

 कारण  है  कि  लोग  साक्ष्य  देने  से  कतराते  हैं  ।
 न्याय  शास्त्र  के  मान्य  सिद्धान्तों के  विरुद्ध

 इस  का  कारण  यह  है  कि  हम  में  सामाजिक  होगा ।  मेरे  विचार  से  afar से

 स्थिति  का  अ्रवलोकन  करने  की  क्षमता  नहीं  है
 पहले  की  जाने  वाली  जिरह  के  अ्रधिकार  को

 हम  में  सामाजिक  चेतना  नहीं  है  ।  कौर
 हटाना  किसी  भी  प्रकार  से  उपयुक्त नहीं  है  ।

 इसीलिये  थोड़े  से  व्यक्तियों ने  हम  को  इतने

 जो  चीज़  समाज  के  सभ्य  चेतना  द्वारा
 वर्षों

 तक
 गुलाम  बनाये  रखा  |  सत्य  कौर  झूठ

 का  पृथक्करण  करने  के  लिये  कोई  साधन  नहीं
 स्वीकृत  कर  ली  जाती  है  वही  विधि  कहलाती

 है  प्रौर यह  कारण  हमारी  दासता  का  था  |  है  ।  विधि  कुछ  उद्देश्यों पर  होती  है  |

 सभ्य  जनता  की  भावनाओं  की  रक्षा  उस  से

 जब  हम  ऐसे  परिवर्तन  करने  में  समझते  होती  है
 |

 केवल  बहुसंख्या  के  आंतक  के  वर्ण  भूत

 नहीं  जिस  से  मनुष्यों  के  मन  में  परिवर्तन  हो  हम  किसी  ग़लत  बात  को  मानने  के  लिए

 जिस  से  स्थिति में  कुछ  सुधार  हो  सके  तब  तक  तैयार  नहीं  हे  ।
 हमें  जनता  की  अनुमति  को

 परिवर्तन करने  से  क्या  लाभ  है  |  उस  के  दृष्टिकोण  को  परिवतित  करना  है  ।

 इसीलिये  मेरा  विचार  है  कि  अभियुक्त  को

 धारा  २५२,  २५२  तथा  १५७  के  अधीन  तीन छोटे  मामलों  में  समन  प्रक्रिय

 अपनाई  जाती  है  तथा  बड़े  अपराधों  में  चाहे  बार  जिरह  भ्र धि कार  के  स्थान  पर  केवल

 वह  वारंट  केस  हों  या  सैदन  न्यायाधीश  दो  बार  जिरह  करने  का  शभ्रधिकार दिया  जाये

 जिस  से  कि  वह  ५७  मामले  को  ठीक  प्रकार मामले  की  सुनवाई  अभियुक्त  को  जिरह

 करने  का  अधिकार  प्राप्त  होता  धारा  PAR  से  पेदा  कर  सके  |  अभियोग लगाये  जानें  के

 के  meat  कोई  भी  चतुर  वकील  अधिक  सम्बन्ध  में  में  गठन  विचार  प्रकट  कर  चुका  हुं  |

 जिरह  नहीं  करता  वह  केवल  कुछ  wea  से  माननीय  मंत्री  ने  जिस  प्रक्रिया  का  सुझाव

 ही  सत्य  की  तह  तक  पहुंच  जाता  है  ।  दिया  है  वह  है  ।  बिना  साक्ष्य  के  कोई
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 पिंडित  के ०  ato

 भ्र भि योग  लगाया  जा  सकता  है  ?  साक्ष्य  समस्त  ढांचे  को  बदलना  होगा  |  हमारा  क़ानून

 का  बड़ा  महत्व  है  ।  प्रौढ़  कोई  भी  साक्ष्य जब  देवा  की  श्रमिक  तथा  सामाजिक  wae  को

 तक  कि  उस  का  परीक्षण न  कर  लिया  जाये  प्रतीक होना  चाहिये  ।

 साक्ष्य  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।  शभ्रभियोजन
 मेरा  निवेदन  है  कि  यद्यपि  सात  वर्ष  हो

 से  सम्बन्धित  धारा  २२१  में  इस  शब्द  के  वैसे
 चुके  हें  तो  भी  शासन  तथा  जनता  में  कोई  भी

 ही  aa  हें  जैसे  कि  पहले  थे  यह  परिवर्तन
 समन्वय  नहीं  हुमा  है  ।  भारतीय  प्रशासनिक

 अनुपयुक्त है  कौर  सवेरा  अनुचित  है
 |

 सेवा
 में  नियुक्त  हुये  व्यक्ति  देश  की  सेवा  निन

 शिकायतें  दो  प्रकार  की  होती  हैं  एक
 नहीं  प्रत्युत  धन  कमाने  के  कारण  उस  में  आते

 ala  पद  सम्मति  नियुक्त  हुये  व्यक्तियों

 जनता  द्वारा  की  गई  तथा  दूसरी  पुलिस  द्वारा  ।

 की  है
 ।  अँगरेज़ों  ने  भ्र पने  राज्यकाल  में  यहां

 जनता  द्वारा  की  गई  शिकायतों  में  धारा  RK,

 २५६  तथा  १५७  के  अभियुक्त को
 दो  श्रेणियां  बनाई  थीं  एक  शासकवर्ग  तथा

 दूसरी  जनता  |  शासकवर्ग ही  समय  समाज
 तीन  बार  जिरह  करने  की  सुविधा  दी  गई  है

 THAT  जाता  था  ।  शौर  समय  वह  समझे  जाते
 परन्तु  पुलिस  द्वारा  की  गई  शिकायतों के

 मामले  में  अ्रभियुक्त  को  एक  बार  भी  जिरह

 थ  जिन  के  पास  तीन  पीढ़ियों  से  इतना  धन  हो

 करने  का  अ्रधिकार  देने  की  शझ्रावइ्यकता नहीं  कि  उन्हें  कुछ  भी  करने  की  आवश्यकता न

 समझी गई  है  ।  क्या  यही  व्यक्ति  की  स्वतंत्रता

 दोनों  प्रकार  मामलों  में  समानता  ग़रीब  रही  हों  तथा  इन  धनिकों  की  सेवा  में

 होने  पर  भी  समान  विधि  क्यों  नहीं  प्रयोग  में
 रह  रही हों  ।

 लाई  जा  सकती  है  ?  इस  के  परिवर्तन के
 हम  देश  की  उन्नति  करना  चाहते  हें  ।

 द्वारा  हम  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  का  उल्लंघन  परन्तु  भवन  की  सजावट  से  पहले हमें  दीवारें

 कर  रहे  हें  ।  यह  न्याय  शास्त्र  के  सर्वथा  विरुद्ध  खड़ी  कर  के  भवन  निर्माण  करना  होगा  ।

 है  ।  हमें  एसा  नहीं  करना  चाहिये  ।  तथा  इस  का  निर्माण  जनता  ही  करेगी  ।

 मेरा  विचार  हें  कि  विधि  oa  wae  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  जो

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।
 व्यक्ति  प्रशासन  के  लिये  छांटो  जाते  हें  वे  भ्रच्छे

 पारित  करने  से  पूर्व  हमें  उस  के  प्रतिवेदन  की  नहीं  होते  हैं  ।  वे  जनता  में  से  नहीं  लिये  जाते  हैं  ।

 प्रतीक्षा  करनी  चाहिये
 ।

 अभियुक्त  का  अपना  लोक  सेवा  के  जो  सदस्य  हें  उन्हें  जनता

 बचाव  करने  का  अधिकार  संकुचित  नहीं  किया  से  तनिक  भी  सहानुभूति नहीं  है  ।  वह  जनता

 जाना  चाहिये  ।
 के  सम्पर्क  में  ad  तक  नहीं  हें  और  न  जनता

 उन  को  जानती ही  है  ।  प्रशासनिक
 प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  कि  क्या  आजकल

 ्  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  हमारी
 सेवा-प्रशिक्षण  विद्यालय  में  ऐसे  विद्यार्थी

 हें  जो  ठीक  प्रकार से  गाय  का  वर्णन  भी  नहीं
 जेलों  में  बहुत  अपराधी  हें  ।  इस  सम्बन्ध  में  में

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  बेकारी  sie
 कर

 सकते  ।

 ग़रीबी  बोलबाला देश  में  रहेगा  हम  इन
 उपाध्यक्ष  महोदय :  गाय  को  तो  वे

 Tey  में  कोई  भी  करने  में  wet  जानते हैं  |
 om}

 होंगे  ।  इस  समस्या  का  समाधान  विधि  द्वारा
 जमा  ato  जी०  देहापांडे  :

 यह  उन्हें

 मालूम  है  कि  गाय  बछड़ों  की  माता  होती  है
 ।

 नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  के  लिये  समाज  के
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 पंडित  के०  ato  शर्म
 :

 श्राप  वहां  जाकर
 करने  wife  बातों  की  are  भी  ध्यान  दिला  अ

 इस
 की

 परीक्षा  तो  लीजिये  ।  उन्हें  जीवन  का  है  ।

 कोई  अनुभव  नहीं  है  ।  ५  ने  अपनी  पुस्तक  माननीय  सदस्यों  ने  जिन  में  से  अनेक

 में  लिखा  है  fe  सब  से  सुन्दर  रूप  में  सब  से

 भ  जीव  ऑक्सफोर्ड  का  भारतीय  स्नातक  है  |
 वकालतਂ  करते  इस  बातਂ  पर  अधिक  जोर

 दिया  है  कि  मामलों  के  निर्णय  जल्दी  होने

 थ्री  टेकचंद  )  में  चाहियें  ।  पिछले  सत्र  में  माननीय  उपमंत्री  f

 इस  का  विरोध  करता हूं  ।  कहा  था  कि  अभियुक्तਂ  को  सुविधायें देने  के

 साथ  साथ  हमें  जनता  के  हितों  की  भीਂ
 तक  पंड़ित  के  ०  सो०  में  तो  केवल

 ध्यान  देना  है  ।  यह  तो  में  स्वीकार करता  हूं
 उद्धरण  दे  रहा  हूं  ।

 कि  निर्णय  जल्दी  होने  चाहियें  किन्तु  aw

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  का  दंड  प्रक्रिया  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  नहीं  भूलना  चाहिये

 संहिता स  क्या  सम्बन्ध है  ?  क्या  ay  को  श्र  जिस  का  माननीय  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 कुछ  नहीं  कहना  है  ?  परन्तु  दुर्भाग्य  से  यह  उद्देश्य  केवल  करार
 पर

 ही  रह  गया  है  ।  हमें  विधेयक  के  मूल
 उद्देश्य

 पंडित  क  ०  ato  शर्मा  बस  में  समाप्त
 को  नहीं  भूलना  चाहिय े।

 कर  रहा  हूं
 ।

 मेरे  कथन  का  सारांश  यह  है  कि
 मूल  विधेयक  में  प्रवर-समिति ने  काफ़ी

 प्रक्रिया  में  उतनी  गड़बड़ी  नहीं  है  जितनी  कि

 भर्ती  करने  की  प्रणाली  में  प्रशिक्षण
 संशोधन  किया  है  ।  यह  ठीक  है  कि  माननीय

 प्रणाली  में  है  ।  भर्ती  की  प्रणाली  दोषपूर्ण  है
 सदस्य  यह  चाहते  हें  कि  विदेशी  सरकार  ने  जिस

 प्रकार  यह  संहिता  भ्र पने  हित  के  लिये  बनाई
 कौर  उपयुक्त  प्रकार  के  व्यक्ति  नहीं  चुने  जाते

 ह  प्रशिक्षण  प्रणाली  भी  दोषपूर्ण  है  ।  साल  छः  थी  उस  में  सुधार  की  नितान्त  आवश्यकता

 किन्तु  जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  उसे
 महीने का  प्रशिक्षण  देने  से  कुछ  नहीं  बनता

 देखकर  मुझे  बड़े  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है है  |  प्रशिक्षण  प्रणाली  में  सुधार  की

 ग्रावश्यकता है जिस से कि है  जिस  से  कि  प्रशासन  के  स्तर  कि  अभियुक्त  को  वास्तव  में  अधिक  सुविधाएं

 लोक  सेवा  आयोग  नहीं  दी  जा  रही  हें  बल्कि  उन्हें उस  से  छीना
 में  उन्नति हो  सके  ।

 का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  उदाहरण  के में  ऐसे  सदस्य  होने  चाहियें  ग्राम्य

 स्थितियों  तथा  उन  की  आवश्यकताओं  से  लिये  जिरह  प्रति परीक्षण करने  के  अ्रधिकार

 को  लीजिये  ।  उसे  कम  किया  जा  रहा  है  ॥
 परिणति  हों  ।  इस  प्रकार  के  परिवर्तन

 पहले  तीन  बार  अ्रभियुक्त  को  यह  अवसर
 करने  से  कुछ  बनता  नहीं  है

 ।

 दिया  जाता  था  wa  मुश्किल  से  एक  बार  यह

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  अवसर  दिया  जायेगा  ।  साथ  ही  विभिन्न

 :
 मेरे  माननीय  मित्र  के  जोशीले  अवसरों  पर  साक्षी  करने  का  भी

 भाषण  के  बाद  में  विधेयक  के  वास्तविक  उद्देश्य  अधिकार  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  यदि  एक

 के  सम्बन्ध में
 कुछ  कहूंगा

 ।  माननीय  साक्षी  एक  दिन  जाता  है  तो  उस  का  साक्ष्य

 मंत्री  ने  झपने  भाषण  में  ठीक  ही  कहा  था  कि  उसी  दिन  ले  लिया  जायेगा  कौर  दूसरे  साक्षी

 विधेयक  का  मुख्य  न  यह  है  कि  अभियुक्त  का  किसी  प्रौढ़  दिन  लिया  जायेगा  ।  इस  प्रकार

 को
 भ्र पना

 बचाव  करने  की  समुचित  सुविधायें  भ्छ्  की  are  से  की  गई  जिरह
 मिल  सकें  ।  माननीय  सदस्यों  ने  gad  भाषणों  परीक्षण )  fara  सिद्ध  होगी  ।  सभी

 में  निर्णयों  के  जल्दी  किये  व्यय को  कम  साक्षियों  से  एक  ही  दिन  जिरह  करने  के
 485  P.S.D.
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 मुनेश्वर  दत्त

 प्रयुक्त  के  अधिकार  को  कम  कर  दिया  गया

 है  ।  इसी  प्रकार  जहां  तक  साक्षियों  के  परीक्षण
 फ़रियाद  कर  सकता  है  कौर  मामले  की  सुनवाई

 का  सम्बन्ध है  उस  में  भी  कमी  की  गई  है
 हो  सकती है

 उस  के  परिणामस्वरूप जिरह  )
 ये  सब  उदाहरण  देने  का  तात्पर्य  यह  है  कि

 में  भी  वह  कमी  हो  जायेगी  ।  इस  के  साथ  यह
 वास्तव  में  भ्रभियुक्त  को  सुविधायें

 दी
 नहीं

 उपबन्ध  भी  किया  जा  रहा  है  कि  वादी  की
 जा  रही  हैं  बल्कि  छीनी

 जा  रही  हैं
 उपस्थिति  के  बिना  भी  काम  चल  सकता  है  ।

 इस  से  भी  प्रतिवादी  के  afar  कम  होते  हैं  ।  दूसरी  बात  मुझे  ae  कहनी  है  कि
 जब

 एक  वर्ष  के  प्रवर-समिति के
 साक्ष्य  शपथ  पूर्वक  दिये  गये  बयानों  से  भी

 दिया  जा  सकता  है  ।  यदि  साक्षी  उपस्थित  हो
 नुसार  हमें  प्रौढ़  विस्तृत  विधान  प्राप्त

 तो  भ्र भि युक्त  जिरह  कर  के  उसे  झूठा  सिद्ध  कर
 हो  जायेगा  तब  इस  विधेयक  को  पारित  करने

 की  कया  जल्दी  है  ?  कौर  वह  भी  ऐसी  दशा  में
 सकता  है  ।  परन्तु  यह  अधिकार  अब  समाप्त

 कर
 दिया  गया  है

 ।  जब  कि  इस  के  उपबन्ध  पहले  के  उपबन्धों
 से

 भी  बुरे  हम  एक  ्  बाद  भ्रामूलचूल

 डा०  काटजू
 :  भ्र भि युक्त  चाहे  परिवर्तन  वही  sear  होगा ।

 तो  साक्षियों से  जिरह  करा
 निर्णय  में  जो  विलम्ब  होता  है  उस  के

 सकता  है  ।

 विषय  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  इस  में  विधि
 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय  :  यह

 का  या  प्रक्रिया  का  नहीं  व्यक्तियों  का  दोष  है  ।

 तो  तभी  हो  सकता  है  जब  साक्षी  भ्र दा लत  में
 सब  से  भ्रमित  तो  पुलिस  का  दोष  है  ।  यदि  किसी

 उपस्थित हो  ।
 विषय  में  छः  महीने  लगते  हें  तो  uf,  महीने

 इसी  प्रकार  दुबारा  अभियोग  चलाये  जाने  पुलिस  की  लापरवाही  से  लगते  दौर  १५  दिन

 का  दावा  करने  का  अधिकार  भी  अभियुक्त  से  अदालत  में  लगते  हें  ।  चाहे  माननीय  मंत्री

 छीन  लिया  गया  है  ।  यदि  दण्डाधीश  बदल  कितना  ही  प्रयत्न  क्यों  न  जब  तक  पुलिस

 जाता  था  तो  पहले  उसे  यह  wise  प्राप्त  का  प्रबन्ध  ठीक  नहीं  सब  निष्फल  होगा  ॥

 था  किन्तु  अरब  यह  नये  दण्डाधीदा की  इच्छा
 सुझाव  तो  यह  है  कि  भ्र भि योजन का

 पर  है  कि  वह  ऐसा  करे  या  न  करे  |
 समय  यह  निश्चित  कर  दिया  जाये  कि  कितने

 अअ वोन कते  को  crit  अनुमति  काਂ  समय  में  साक्ष्य  इत्यादि  प्रस्तुत  कर  दिया

 एक  उपबन्ध  है  ।  अभी  तक  इस  प्रकार  की  जाना  चाहिये  ate  यदि  प्रतियों  उस  का

 प्रपील  करने  का  अधिकार  नहीं  पर  पालन  न  करे  तो  भ्र भि युक्त  अपनी  रक्षा  के

 गैर-सरकारी  शिकायत  पर  वादी  को  प्रमाणों  के  साथ  मुक़दमे  को  बढ़ा  सकता

 न्यायालय  में  करने  की  विशेष  झ  है  ।  यद्यपि  माननीय  मंत्री  की  इच्छा  है  कि  न्याय

 दिये  जानें  की  प्राथना  करने का  अ्रधिकार  शीघ्र  तथा  सस्ता  हो  तथापि  वह  भ्रपने  प्रयत्न

 हो  गया
 ।

 इस  से  अभियुक्त के  afar  में  में  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  वह

 भोर  भी  कमी  होगी  ।  दया सन  यंत्र  को  ठीक  करें  ate  फिर  सभी  कुछ

 ठीक  हो  जायेगा  ॥
 में  सरकारी  कर्मचारियों की  TATA

 के  प्रदान  को  लेता  हूं  ।  पहले  जब  तक  कर्मचारी  सरकारी  कर्मचारियों  की  मानहानि  के

 स्वयं  न  मुक़दमा  नहीं चल  सकत  विषय  में  में  फिर  यही  कहुंगा  कि  यह  एक
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 प्र साधारण  उपबन्ध  है
 ।

 af  सरकार  कोई  गई  है  ।  यह  कैसी  उलटी  बात  है  ।  जो  मामले

 जांच
 करती

 है  तो  जनता  को  में  विश्वास  गम्भीर  होते  हैं  उन  में  इस  अधिकार  का  उपबन्ध

 नहीं  होता  जनता  जांच  करने  gal  पर  किया  जाना  चाहिए  था
 ।

 संभव  है  कि  यह

 विश्वास
 नहीं  करती है

 ।  सरकार बड़ी  उलझन  विषय  प्रवर-समिति की  दृष्टि  से  बच  गया  हो  ।

 में  पड़  गई  यह  भी  सत्य  है  कि
 जनता

 इस  प्रकार  wifes  रूप  से  विधान  बनाने

 भ्रष्टाचार  के  at  में  खूब  चर्चा  करती  है

 इसीलिये  सरकार  ने  यह  उपबन्ध  करने  की
 से  तो  यही  उत्तम  है  कि  जब  सम्पूर्ण  संहिता  पर

 विचार  होगा  तभी  हम  इस  विषय  को  भी  लें  ।

 सोची  है  ।
 यदि  प्रत्येक  सरकारी  कर्मचारी  अपनी

 रक्षा  के  लिये  मुक़दमा  लड़े  तो  इस  से  बहुत
 श्री  hae  एंथनी :  इस  विधेयक  पर

 गड़बड़ी  हो  जायेगी
 ।

 सरकारी  काम  रुक  जायेगा  बोलते  हुए  मुझे  बड़े  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता
 परेशानी  बढ़  जायेगी  ।  ऐसा  उपबन्ध  है  कि  प्रवर  समिति  के  सदस्यों ने  न्यायशास्त्र

 किसी  भी  देश  के  क्रेन  में  नहीं  है  ।  इसलिये  के  मूल  भूत  प्राकारों  पर  ध्यान
 न

 देते  हुए
 इस  सम्बन्ध

 में  मेरी  तो  यही  धारणा  है  कि  केवल  माननीय  गृह-मंत्री  को  प्रसन्न  करने  के

 प्रभी  जैसी  स्थिति  चल  रही  है  वैसी  ही  चलने  लिये  थोड़ी  सी  हेर-फेर  के  बाद  इस  विधेयक

 दी
 क्य

 ।  यदि  कर्मचारी स्वयं  फ़रियाद  को  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  मुझे  तो  यह  विधेयक

 करेंगे  तो
 लोग

 उस  से  शिक्षा  ले  कर  अपने  बाप  उतना  ही  आपत्तिजनक  जान  पड़ता  है  जितना

 को  सुधार  लेंगे  ।  यह  प्रारम्भिक अवस्था  में  था  ।

 चाहे  प्रवर-समिति  के  सन्मुख  कैसे  ही मुक़दमों में  जो  व्यय  होता है  उस  के

 बारे  में  भी  में  थोड़ा  सा  कह  देना  चाहता  हूं  ।  संशोधन  क्यों  न  रखे  गये  उस  ने  न्यायशास्त्र

 यह  कहा  गया  है  कि  व्यय  कम  हो  जायेगा  ।  के  सिद्धान्तों
 को

 ध्यान  में  न  रखते  कोई

 विशेष  परिवर्तन  नहीं  किया  है  ।  धारा  ४३१४
 किन्तु  वास्तव  में  यदि  विचार  पूर्वक  देखा  जाये

 के  प्रस्तावित  संशोधन  को  उस  नें  भ्रवश्य T
 व्यय  अ्रघिक  बढ़  ait  तो

 सत्र  न्यायालय  में  कम  समय  लगता  है  क्योंकि
 अस्वीकार  कर  दिया  है  क्योंकि  उस  से  उच्च

 न्यायालय  पुनरीक्षण  करने  की  दीप्ति
 दण्डाधिकारी  के  यहां  से  मामले  परिपक्व  रूप

 में  वहां  जाते  किन्तु  जब  उस  का  कार्य
 कम  होती  थी

 |
 इस  के  मेरा,विचार

 बहुत  बढ़  जायेगा
 ।

 व्यय  सत्र  न्यायालय  के
 यह  है  कि  जो  संशोधन  प्रस्तावित  किये  गये  हैं

 वह  पुलिस  के  अधिकार को  कौर  अधिक  दूर
 मुकदमों  में  afr  होता  है  we  व्यय  पहले

 से  दुगना  या  तिगुना  होने  लगेगा  ।  इस  प्रकार
 कर  देंगे  कौर  प्रभियक्त झ  कौर  अधिक  जकड़

 देंगे  ।  में  माननीय  गह  मंत्री  के  इस  विचार  से हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  मुक़दमों  में
 सहमत  हूं  कि  हमारी  दंड  प्रणाली  संहिता  में न

 तो  व्यय  कम  होने  वाला  है  न  समय  कम
 आमल  परिवर्तन  किये  जाने  की  झा वद यकता

 लगने  को  है
 प्रौर  न

 अभियुक्त  को  सुविधायें
 है  ।  ऐसी  दंड  प्रणाली  विदेशी  शासकों  के  लाभ ही  अधिक

 मिलने  वाली  हैं
 ।

 में  परन्तु  ae  निश्चित है  कि  वह  सभ्य

 एक
 बात

 प्रो
 कर  मैं  अपना  भाषण

 न्यायशास्त्र के  सिद्धान्तों  पर  झ्राधारित  थी  ।

 समाप्त  करता  हूं
 ।  वारंट  वाले  अराज  प्रचलितਂ  इस  न्यायशास्त्र में  कोई  त्रुटि

 मामलों
 में  दो  तीन  बार  जिरह

 करने  की  सुविधा  नहीं  दी  गई  है  जब  कि  समन  में  है  ।  इसीलिये मैं  अनुभव करता  हूं  कि

 वाले  मामलों  में  यह  सुविधा  दी
 समस्या  का  जो  समाधान  किया  गया  है  वह
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 श्री  फ़ेंक
 इस  सारी  को  हमें  रोकना  है  ।

 जब

 ग़लत  है  ।  प्रवर  समिति  ने  इस  समस्या पर  तक  हमारी  यायपालिका  कार्यपालिका  से

 आधार  रूप  से  विचार  नहीं  किया  उस  का  पृथक्‌  नहीं  होगी  यह  बुराई  दूर  नहीं  की
 जा

 यह  विचार  मालूम  पड़ता  है  कि  इक्का  दुक्का  सकती  है  ।  हमारे  मजिस्ट्रेट  वास्तव  में  इस

 उपबन्धों  में  परिवर्तन  कर  देने  से  इस  प्रशासन  देश  की  पुलिससेवा के  विस्तार  मात्र  हैं  ।

 विद्वेष का  समस्त  झ्राधार  ही  बदल  जायगा |
 इस  सारी  समस्या  की  उपेक्षा  की  गई

 में  तो  इस  निर्णय  पर  पहुंचा  हूं  कि  हमारी
 यह  मेरा  विचार  है  ।  हम  ने  बुराई  के  स्रोत  की

 समस्त  प्रशासन  व्यवस्था  मानसिक  जड़ता  की
 mie  ध्यान  ही  नहीं  दिया  है  ate  इसलिये  जो

 =
 रोगी  है  शर  यही  हाल  समस्त  आपराधिक  सिफ़ारिशें की  गई  2  उन  से  स्थिति  में  सुधा  ~

 प्रशासन  का  है  ।  सारी  बुराइयों  की  यही  जड़  है
 ।

 होने  की  संभावना  नहीं  है  ।  इस  से  तो  उल्टे

 कौर  इस  का  कारण  क्या  है
 ?

 इक्का  दुक्का  बुराइयों को  प्रश्न  मिलेगा  |

 उपबन्धों  में  सामान्य  से  संशोधन  कर  देनें  से  यह
 न्याय  तथा  सस्ता  न्याय  का

 बुराइयां  दूर  नहीं  होंगी
 ।  इन  की  जड़  बहुत

 नारा  लगाया  गया  है  ।  परन्तु  जो  न्याय  होगा
 गहरी  है  शहरों  हमें  तह  TH  जाना  होगा

 ।

 वह  शीघ्र  न्याय  होगा  भर  सस्ता  न्याय  भी
 हमारा  भ्रापराधिक  प्रशासन  बिल्कुल  मूल  से

 ही  भ्रष्ट  है  ।  शर  मूल  क्या  है
 ?

 वह  है  पुलिस
 होगा  परन्तु  वह  वास्तव  में  न्याय  नहीं  होगा  ।

 के  अधिकारी  शर  मजिस्टेंट  ।  में  स्वीकार
 यह  शीघ्रता  अभियुक्त  के  लिये  हानिकारक

 होगी  ।  जब  भी  शीघ्रता  की  जाती  है  वह  ्
 करता  हूं

 कि
 अत्युत्तम  उत्तरदायी  मजिस्ट्रेट

 तथा  जांच  भ्रमणकारी  हो  सकते  हें  ।  परन्तु  यह
 ही  अभियुक्त  के  लिये  हानिकारक  होती  है  ।

 माननीय  सदस्य  अपने  भाषणों  में  यह  स्पष्ट
 है  कि  जांच  पड़ताल  की  अ्रवस्था  में

 कर  चके हें  कि  विलम्ब  अ्रभियुक्त की  प्रोर  सें
 जांच  करने  वाले  अधिकारी  अधिकतर

 हीन  होते  मुक़दमा  मुक़दमा  गढ़ना
 नहीं  किया  जाता  है

 ?
 विलम्ब होता  कहां  है  ?

 विलम्ब  जांच  पड़ताल  की  अवस्था  में  होता है
 ही  उन  का  काम  होता  है  ।  में  ने  देखा  है  कि  सामान्यतया  यही  होता  है  ।  रेलवे  कर्मचारी  भी
 पंजाब  तथा  प्राय  राज्यों  में  मुक़दमा  बनाने

 देश  की  दण्ड  विधि  के  अधीन  हें  पर
 उन

 के  लिए
 का  काम  एक  सामान्य  बात  है  ।  प्रशासन  की

 सब  से  भ्रमित  दुर्भाग्य जनक  उपबन्ध  यह  है
 धारा  का  प्रवाह  स्रोत  पर  ही  गन्दा  तथा  भ्रष्ट  कि  ज्योंही  उन  किसी  अभियोग  में

 हो  जाता  है  कौर  इसी  से  सारी  बुराइयां  फैलती
 होती  है  तुरन्त  उन्हें  कार्य  से  पाक  कर

 यह  में  नहीं  कहता  हूं  कि  हमारी  प्रक्रिया
 दिया  जाता  है  कौर  उन्हें  केवल  एक  तिहाई  वेतन

 या  प्रणाली  में  कोई  दोष  नहीं  परन्तु  दस  में  से

 नौ  मामलों  में  साक्ष्य  बनाये  जाते  किशोर  मामले
 मिलने  लगता  है  ।  दो  या  तीन  ae  की  छानबीन

 गढ़े  जाते  हं  ।  कौर  फिर  यह  विष  बेल  फैलती
 के  बाद  पुलिस  चालान  पेश  करती  है  शहरों  फिर

 लगभग  आगामी  तीन  वर्षों  में  दण्डाधीश  उस
 चली  जाती  है

 ।
 भ्र भि युक्त  सोचता  है  कि  वह

 झूठ  का  मुक़ाबला  झूठ  से  ही  कर  सकता  का  निर्णय  करता  है
 ।  इस

 प्रकार  एक  तिहाई

 शर  इसलिये  पुलिस  द्वारा  बनाये  गये  जाल  को
 बतन  पर  लम्बें  ६

 वर्षों  तक  वह  कर्मचारी  भूखों

 वह  जालसाज़ी  द्वारा  ही  काटने  तथा  निरर्थक  मरता  है  |
 यदि  इस  काम  में  शी  करता  करना  है

 करने  का  कौशल  करता  है  ।  विधि  व्यवसाय  तो  छानबीन  करने  की  ware  की  प्रक्रिया

 करने  वाले  भी  ऐसा  करने  पर  बाध्य  हो  जाते  सुधार करना  होगा  ।

 इलावा भी

 हैं
 और

 उन  का  यह  प्रयास  कुछ  सीमा  तक  उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa भी  जब  अभि

 युक्त  जेल  में  होता  है  या  सफाई  के  लिए  दुबारा
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 दण्डाधीद  द्वारा  बुला  लिया  जाता  उस  की  और  हम  देखते  हें  कि  १०  में  से  €  मामलों में

 जांच  समाप्त  नहीं  हो  चुकी  होती  या  अ्रभियोग  वह  बयानों  को  बदल  देता  है  ।  इसी  कारण

 समाप्त  नहीं  हो  चुका  तो  भी
 अ्रभियोग  अभियुक्त  को  बयान  बदलने  का  अधिकार  होता

 प्रारम्भ  होने  के  "६०  दिन  के  भीतर  ही  उसे  है  प्र  ग्र भि युक्त  का  यह  अधिकार  कुछ  सीमा

 जमानत  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  तक  जांच  अधिकारी  के  ऊपर  एक  नियंत्रण

 की  तरह  काम  करता  है  ।  परब  हम  अ्रभियुक्त

 श्री  फ्रैंक  एंथनी
 :

 जांच  में  विलम्ब होने

 या  पुलिस  द्वारा  जांच  की  कार्यवाही  पुरी  करने
 के  इस  झ्राधारभूत  अ्रधिकार को छीन कर जांच को  छीन  कर  जांच

 अधिकारी  को  देने  जा  रहे  हैं  ताकि  वह  धारा
 में  ्  से  धिक  समय  लगने  पर  दण्डाधीश

 १६२  के  दप् रत् तगत  झूठा  बयान  बना  सके
 |

 एक उस  व्यक्ति  को  जमानत  पर  छोड़ने  के  लिए

 बाध्य  नहीं  है  ।  यह  उस  का  स्वविवेकात्मक
 मंत्री  के  बयान  के  सामने  भी  एक  पुलिस  की

 बात  मानी  जायेगी  ।  यह  सब  आधारभूत
 अधिकार है

 अधिकारो ं&  विरुद्ध काम  है  पहले  जो

 यदि  सरकार  चाहती  है  कि  न्याय  किया  अधिकार  अभियुक्त  को  था  वही  अ्रधिकार  उस

 जाय  उसे  कार्यपालिका कौर  न्यायपालिका
 से  छीन  कर  पुलिस  को  दिया  जा  रहा  है

 ।

 को  च्  कर  देना  चाहिये  ।  इस  विधेयक
 इस  उपबन्ध  को  स्वीकार  करने  का

 के  अनुसार  पुलिस  की  स्थिति  शर  अधिक
 मतलब  यह  है  कि  पुलिस  शासन  खड़ा

 मज़बूत  बना  दी  गयी  है  दण्डाधीशों  के
 ।  प्रवर  समिति  ने

 अधिकार  बढ़ा  दिये  गये  हैं  ।  अब  अभियुक्त

 किया जा  रहां है

 विधेयक के  झ्राधारभूत  सिद्धान्त पर  ध्यान

 का  मामला  अधिकतर  संक्षिप्त  रूप  में  gar
 नहीं  दिया  है  ।  चूंकि  भ्र भि युक्त को  धारा

 करेगा  और  उसे  का  कम  शुक्रवार  रहेगा  |

 इस  विधेयक  को  लाने  का  मुख्य  कारण  यह  है

 १६२ के  भ्  सुविधा  है  इसलिए

 उस  को  निकाल  देना  चाहते  हैं  वे
 कि  कार्यपालिका के  सिर  पर  यह  भूत  सवार  है

 सुविधायें  अभियोक्ता को  देना  चाहते  हैं  ।
 कि  छूट  जाने  वाले  व्यक्तियों  का  प्रतिशत  बहुत

 है  |
 अब  में  सरपंच  at  अभियोजन वाले

 घारा  १६२  के  प्रस्तावित संशोधन  को  *  मामलों  पर  कराता  हूं
 ।

 इन  मामलों  की  प्रक्रिया

 बहुत  ही  भ्रापत्तिजनक है  ।  एक  मनुष्य  पर
 सदस्यों  ने  इस  भावना  से  स्वीकार  किया  है  कि

 जब  अभियुक्त  को  अपने  पहले  बयान  के  खण्डन
 अभियोग  लगाया  जाता  साक्ष्य  उस  की

 करने  का  भ्र धि कार  है  तो  को  एक
 उपस्थिति  में  लिया  जाता  है  ।  फिर  हर  पेशी

 पर  उस  का  उपस्थित  होना  क्यों  प्रा वक् यक  है  ?
 अपील  करने  का  अधिकार  क्यों  न  दिया  जाय  ?

 ये  सब  उपाय  न्याय  विरोधी  ake  भ्र वैज्ञानिक  अभियोक्ता  गवाह  को  गाली  देता

 इस  प्रकार धारा  १६२  अ्रपने  दोनों
 धमकाता  पर  अ्रभियुक्त  को  चुपचाप  खड़ा

 रहना  पड़ता  इस  से  क्या  लाभ  ?  पुलिस wal
 के  साथ  केवल  एक  वैधानिक  हत्या  है  ।

 घारा  १६२  का  धि  सिद्धान्त

 यही  है  कि  जांच  करने  वाले  अधिकारी  के
 वहां  भी  उसे  चुपचाप  खड़ा  रहना  पड़ता  है  ।

 यह  न्याय  की  हंसी  उड़ाने  के  अ्रतिरिक्त
 सामने  भ्र भि युक्त  का  जो  बयान  होता  है  उसे

 कुछ  नहीं है
 अभियुक्त  खण्डित  कर  सकता  है  ।  vis

 अधिकारी  भ्र भि युक्त  के  बयान  को  बदल  कर  सरपंच  में  केवल  दो  ऐसे
 चाहे  उसे  काला  कर  दिया  सफेद  कर  es  गवाहों  का  परीक्षण  किया  जाता  है  जो  घटना
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 फ्रेंक

 को  द  से  देख  चुके  हों  ।  तब  वाले  दण्डाघीश  शौर  भ्रनुभवहीन  जांच  aha.

 घिर  शझ्रभियुक्त  का  परीक्षण  करता  है  कारी  उत्तरदायी  हैं  ।  इस  के  उपचार  के  लिए

 यहां भी  अभियुक्त  से  प्रतिरक्षा बयान  की  सभी  सरकार  अवैतनिक  दण्डाधीशों  का  पुनरुत्थान

 बातें पुछ  ली  जाती  हें  जब  कि  अ्रभियोक्ता का  करना  चाहती  है  ।  ब्रिटिश  राज्य  में  कांग्रेस  ने

 प्रतिरक्षा  बयान  बाद  में  लिया  जाता  है  ।  कौर  इन्हीं  अवैतनिक  दण्डाधीशों  के  झ्रस्तित्व

 अभियुक्त  के  प्रतिरक्षा  बयान  के  आधार  पर  विरोध  किया  था  ।  गृह  मंत्री  ने  स्वयं  एक  बार

 झ्रभियोक्ता  अरपना  प्रतिरक्षा  बयान  ठीक  कर  कहा  था  कि  न्याय  में  विलम्ब  का  कारण  पुलिस

 लेता  है
 ।

 यह  सब  भी  अनुचित  है
 ।

 भ्र भि युक्त
 जांच  की  ढील  के  अतिरिक्त  अन्यਂ  कुछ

 को  प्रति परीक्षण करनें  का  अधिकार  नहीं  दिया  नहीं है  ।

 जाता  केवल
 उस

 का  एक  बयान  लिया  जाता  है  |  अ्रभियोक्ता  के  हितों  को  सुरक्षित  करने

 मुझे  केवल  धारा  १६२  या  ३४२  की  ही  चिन्ता
 के  लिए  सरकार  धारा  ३०  का  विस्तार  करने

 का  विचार  कर  रही  है
 ।

 धारा  ३०  जनता
 को

 के  बिगड़ने पर  दुःख  है  ।  दबाने  का  एक  साधन  है  ।  उत्तर  प्रवेश  श्र

 में  सरकारी  नौकरों  की  मानहानि  के  बंगाल  सरकारें इस  उपबन्ध  के  विरुद्ध हैं  ।

 विषय  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 इस  इस  उपाय  का  दूसरा  मुख्य  उद्देश्य  मंत्रियों

 प्रस्तावित परिवर्तन  के  द्वारा  श्राप  एक  वर्ग  का  संरक्षण  करना  है  अतः  हमें  सरकार  की

 इस  गतिविधि  पर  कोई  झा इच ये  नहीं  है  ।
 विधि  की  सीमा  से  ऊपर  रखना  चाहते  हैं  यह

 बात  आपत्तिजनक है  ।  चूंकि  सरकार  आरोपों  धारा  Yoo,  जो  मानहानि  से  सम्बन्धित

 का  खण्डन करने  में  समर्थ नहीं  एक  भयंकर  उपबन्ध  है  |  सर्वेसाधनसम्पन्न

 राज्य  जब  किसी  व्यक्ति  पर  य्रभियोग  चलायेगा
 विरोधी  दल  कौर  प्रेस

 को
 कुचलने  के  लिए

 इस  संशोधन  का  सहारा  लेने  का  विचार  कर  तो  उस  मामले  में  क्या  न्याय  इस  की

 रही है  ।  कल्पना  श्राप  सभी  लोग  कर  सकते  हें  ।  ऐसे

 अन्त  में  यह  कहुंगा  कि  इन  सभी  मामलों  का  दण्डाधीश  पर  क्या  मनोवैज्ञानिक

 उपबन्धों  का  प्रयोजन  हमारे  आधारभूत
 प्रभाव  पड़ेगा  इसे भी  श्राप  भूल  नहीं  सकते  |

 यह  दुष्प्रवत्तिपूर्ण

 f
 बात  होगी  i  मंत्रियों  को सिद्धान्त  का  भ्रपमान  करना  है  |

 डा०  एन०  बी०  खरे  इस  प्रकार का  संरक्षण  देने  की  झ्राखिर क्या

 स्वतन्त्रता
 प्राप्ति  के  बाद  राज  ws  वर्ष

 आवश्यकता है  ।  वे  इस,प्रकार के  व्यक्ति  हें  ही

 जिन्हें  जनतंत्र  में  कई  तरह  की  बातों  का  सामना
 व्यतीत  हो  गये  एक  तेजपूर्ण

 करना  और  अपनी  गतिविधियों  के

 की  पक्ष  एक  घृणित  संशोधन  हमारे  सामने
 बचाव  में  बहुत  कुछ  कहना  पड़ेगा

 प्रौढ़
 सफ़ाई

 रखा  गया  है
 ।

 अधिक  बरच्छा  होता  यदि
 पेदा  करनी  पड़ेगी

 सरकार  यह  संशोधन  विधि  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन

 के  प्रकाशित होनें  के  बाद  रखती  ।  इस  विधेयक
 इसके  अतिरिक्त दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 की  धारा  १९७  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया
 के  दो  उद्देश्य  घोषित  किये  गये  हैं

 ।
 एक  अभियुक्त

 को  उस  की  प्रतिरक्षा  के  लिए  afer  है  ।  हाल  में  ही  नागपुर  के  उच्च  न्यायालय
 के

 उत्तम  सुविधायें  देना  कौर  दूसरा  उद्देश्य  है
 एक  निर्णय  में  कहा  गया  है  कि

 '  जनसेवक

 न्याय  करने  में  शीघ्रता  करना  |  पर  न्याय  में  होता  उस  पर  तब  तक  प्रिया  नहीं

 चलाया  जा  सकता  जनन  तक  कि
 राज्यपाल  ऐसा विलम्ब  के  लिए  ware  और  विलम्ब  करने
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 करने  की
 अनुमति न  ।  यदि  राज्यपाल

 श्री  एन०  एस०  aa

 अनुमति  न  दे  तो  उपचार  क्या  है
 ?

 इस  का
 :  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  जिस  रूप

 कोई  उपचार  नहीं  है
 ।  इस  से  यह  परिस्थिति

 में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  को  प्रस्तुत  किया

 उत्पन्न होती  है  कि  एक  मंत्री  भारतीय  दण्ड  वह  निश्चय  ही  कुछ  रूपों  में  मूल  विधेयक  का

 अक्रिया
 संहिता  के  अधीन  स्वेच्छा पु वेक अपराध

 संशोधित  रूप  है  ।  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन

 कर
 सकता  है  प्रौर  वहू  स्वधा  मुक्त  हो  सकता  का  अध्ययन  करते  समय  यह  देख  कर  म

 है  ।  निश्चय  ही  यह  भेदभाव  है  प्रौढ़  संविधान  ठगा-सा  रह  गया  कि  समिति  के  सदस्यों  ने

 के  ५  के  प्रतिकूल है  ।  कुछ  धाराओं  में  संशोधन  करते  हुये  यह  समझने

 का  प्रयत्न  नहीं  किया  कि  दण्ड-विधान तथा
 श्र ब  हम  ५ रंगरेज़ी  जनतंत्र वाद  की  भारतीय

 दण्ड-न्यायशास्त्र के  मूल  सिद्धान्त  क्या  हैं
 जनतंत्रवाद  से

 तुलना  करते  हैं
 ।  इंगलैंड  में

 परिस्थिति  ag  है  कि  यदि  किसी  मंत्री  के  बारे
 में  माननीय  पुकार  मंत्री  की  उत्सुकता को

 भलीभांति महसूस  करता  हूं  कि  इस  दण्ड-न्याय
 में

 तनिक  भी  परिवाद  होता  है  तो  मंत्री  को  तथा  सस्ता  बनाया  परन्तु
 सूर्य  त्यागपत्र  देता  है  at  मामले  की  वह  शीघ्रता  तथा  संस्थापन  दण्ड-न्यायशास्त्र

 पड़ताल  की  मांग  करता  है  ।  प्रौढ़  यह
 के  मूल  सिद्धान्तों  का  खन्ना  कर  के  नहीं  होना

 हाल  है  कि  मंत्री के  सम्बन्ध में  भष्टाचार
 चाहिये  ।  भारत  के  लिए  दण्ड-न्यायशास्त्र के

 शादी  का  दि  चाहे  निरन्तर
 मूल  सिद्धान्तों  को  बदले  बिना  दण्ड  प्रक्रिया

 रूप  से  प्रचार  होता  परन्तु  इन  सब  के
 संहिता  की  कुछ  धाराओं  में  संशोधन  करना

 होते  हुये  भी  मंत्री  वहीं  जमे  रहते  हैं  ।  यह  वास्तव
 बुद्धिमानी नहीं  है  ।

 में  है  ।  प्रशासन  के  उच्चतम  पदाधिकारी

 भी  जांच-पड़ताल  नहीं  करा  पाते  या  ऐसा
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  अवैतनिक

 करने  से  मना  कर  देते  हें
 ।  गोल्डस्मिथ

 ने

 पनी  कविता  में  कहा  था  ——
 दण्डाघीश  सम्बन्धी  धारा  १४  से  में  पुर्णतया

 अ्रसहमत  हूं  ।  कल  सभा  में  बोलते  हुये  माननी
 य

 कुचला  जाता  विधि

 पर  शासन  करता  धनी  विधि  पर  44.0
 गृहमंत्री  ने  कहा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  की  कुछ

 समितियों नें  अवैतनिक  दण्डाधीशों  के  लिए
 में  भी  उसी  भाव  से  कहता  हूं  कि  इन  नामों  की  सिफारिश  की  है  ।  में  यह  जानता

 कुचले  जाते  विधि  विनख्रतापुवंक में  यह  कह  सकता  हूं

 पर  करते  हैं  शासन  कांग्रेसी  विधि  पर  बै  कि  वे  समितियां  तथा  वे  नाम  जिन  की  उन्होंने

 सिफ़ारिश  की  कभी-कभी  प्राचीन

 कुछ  मंत्रियों  को  अपने  अ्रत्यधघिक  महत्व
 व

 काल के  दण्डाधीशों की  waar  निकृष्ट  हैं  ।

 अनिवार्यता का  इतना  श्रात्माभास  है  कि  यदि  ora  किसी  के  लिए  कारावास  का  दण्ड

 लोग  उन्हें  इन्द्र  ale  के  समान
 देने  का  भ्र धि कार  देना  चाहते  हें  तो  एक

 मानते हें  शौर  उनसे  हैं
 :  तुम्हारे

 बिना  कैसे  काम  चलेगा  ।  भाई  तुम  मत  जाओ  ।
 न्यायालय  स्थापित  करना  चाहते  हें  कौर

 न्यायालय  का  वरण  ऐसे  लोगों  के  हाथ  में  दे

 शीघ्र  न्याय  पाने  का  उपबन्ध  करने  में  देते  हें  जो  कदाचित  किसी  राजनैतिक  क्षेत्र  से

 ag  विधेयक  पूर्णतया game  रहा  है  यदि  सम्बद्ध  होते  हैं  अथवा  विधान  से  पूर्णतया

 इस  का  विरोध  न  किया  गया  तो  इस  के  परिणाम  अनभिज्ञ  होते  हैं  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  त्रुटि

 स्वरूप  पुलिस  राज्य  का  उदय  होगा  ।  का  होना  स्वाभाविक है
 ।  अ्रमरीका  न्याय
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 एन०  एस०

 धीरा  तथा  न्यायिक  पदाधिकारी निर्वाचित  गृह  कार्य  मंत्री  यहँ  उल्लेख  कर  रहे
 थे

 किः

 होते  परन्तु  भारत  में  ऐसा  नहीं  होता
 ।  उत्तर  प्रदेश  में  न्यायपालिका  को

 ठाकर  दास  भार्गव  पीठासीन  से  पृथक्‌  किया  जा  रहा  है  श  मुझे  भ्राइचर्यਂ

 हो  रहा  था  ।  में  उत्तर  प्रदेश  का  निवासी  हुं  प्र
 में  चाहे  उदाहरण  न  दूं  परन्तु  विरोध  के  डर

 के  बिना यह  कह  सकता  हुं  कि  यदि  हम  लोगों  से
 जानता  हूं  यह  क्रिया  कसे  हो  रही  है  ।  मेरा

 विचार है  यह  पहले की  अपेक्षा  अब  निकृष्ट
 इस  बारे  में  बात  करें  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  कर

 स्थिति  में  है  ।  ये  सारे  न्यायिक  aster
 यह  कहता  है  अवैतनिक  दण्डाधीदा  के

 न्यायालय  झ्रथवा  दण्डाधीश  के  न्यायालय  से
 अभिभाषक-समाज से  चुने  जाते  हें  शैर

 अस्थायी  होते  हैं  ।  इन्हें  केवल  २५०  रुपये  या
 अपना  मामला  हटाना  चाहते  हें  क्योंकि  वह

 ३००
 रुपये  मिलते  इन  का  कोई  भविष्य

 स्थानीय  व्यक्ति  है  कौर  उस  का  श्रमिक  व्यक्ति

 से  द्रमुक  सम्बन्ध  है  ।”  स्वाभाविक है  कि  उस
 नहीं  कौर  उन  का  सेवा  में  रहना  जिला

 दण्डाधीश  की  रिपोर्ट  पर  निर्भर  होता  है  ।
 न्याय-पद  को  ग्रहण  करने  वाले  व्यक्ति  में  स्थानीय

 क्या  कह  सकते  हें  कि  ऐसा  न्यायिक
 होने  के  कारण  कुछ  स्थानीय  पक्षपात  की  भावना

 हो  प्रौढ़  उस  व्यक्ति  के  जिस  के  विरोध  में  वहां
 दण्डाधीश  ज़िला  इण्डाधीष  के  प्रभाव  के

 अधीन  नहीं  होता  ?  यदि  माननीय  मंत्री  वास्तव
 अभियोग  उस  के  साथ  wes  सम्बन्ध

 में  यह  चाहते  कि  ये  अधिकार  प्राधिकारी
 इन  सारी  बातों  के  कारण  लोगों  को

 न्यायालयों  से  मिलने  वाले  न्याय  में  विश्वास  दण्डाधीशों  को
 न

 दिये  जायें

 इस  का  कुछ  तात्पयं  होता  ।  यदि  वह  इन
 नहीं  होता  ।  में  नहीं  जानता  कि  इस  पर

 अधिकारों  को  केवल  न्यायिक  दण्डाधीदों  को
 भी  हमारे  माननीय  मंत्री  इन  अवैतनिक

 दण्डाधिकारी  को  क्यों  रखना  चाहते  हैं  ।  यह  सच
 देना  चाहते  हैं  तो  भी  कुछ  बात  होती  ।  परन्तु

 धारा  ३०  में  उल्लिखित  है  कि  जिला  दण्डाघीदा
 है  कि  उन्हों  ने  यह  कह  कर  लोगों  के  लिए  कुछ

 को  जो  जिला  की  समूची  न्यायपालिका के
 अधिक  wear  काम  कर  दिया  है  कि  उन  की

 नियुक्तियां  नियमानुसार होंगी  ।  यह  ठीक  है
 प्रशासन  का  प्रभारी  ये  अधिकार  दिये  जा

 परन्तु  नियम  तो  इस  संशोधन  के  बिना  भी  बनाये  सकते  हें  ।  यहां  उस  पृथक्‌  करण  की  भी  बात

 नहीं  रहती  ।  में  विनस्प्रतापुर्ण सरकार  से जा  सकते थे  ।  इस  संशोधन के  बिना

 कोई  भी  राज्य  दण्डाधीशों  की  नियुक्ति  के  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  धारा  ३०  इस  रूप

 नियम  बना  सकता  है  ।  यद्यपि  प्रवरण  के  नियम  में  प्रस्तुत न  की  जाय  ॥

 हों  फिर  भी  तथ्य  यही  है  कि  वे  स्थानीय  लोग  हैं  इस  के  भ्र ति रिक्त में  उस  संशोधन  के
 ae

 उन  पर  स्थानीय  प्रभाव  होता  कौर  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  जो  सरपंच

 अधिकतर  लोग  सामान्य  लोगों  में  से  प्रक्रिया  के  बारे  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  में

 अपितु  प्रभावशाली वर्ग  से  लिये  जाते  हैं  स्वयं  इन  समपंण  प्रक्रियाश्नों के  विरुद्ध  हूं  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  पद्धति  का  जितना  मेरी  समझ  में  नहीं  कराता  कि  माननीय  गृहमंत्री

 शीघ्र  तरन्त  हो  उतना  ही  वह  इन  अवैतनिक
 ने  इन  उपबन्धों  जिन  के  अनुसार इन छ इन

 दण्डाधीदों तथा  जनता  के  लिए  उत्तम  समर्पण  प्रक्रियाओं  को  ज्यों-का-त्यों  रहने  दिया

 दूसरी  बात  जिस  की  दौर  में  माननीय  सिवाय  इस  के  कि  इस  के  कुछ  उपबन्धों  के

 गृहमंत्री का  ध्यान  झ्राकर्षित
 करना  चाहता हूं  सम्बन्ध  में  अभियुक्त  के  अधिकारों  को  काट

 धारा  ३०  से
 सम्बद्ध  है  ।  जिस  समय  माननीय
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 यदि  amin  प्रक्रियायें  होगी  हैं  तो  ये  उचित

 दो
 अवसर  चाहते  क्योंकिਂ

 जांच  में  जब  साक्षी

 यदि  यह  न्याय  को  अवलम्बी  बनाने  का

 प्रथम  बार  भ्राता  उस  समय  यह  श्रावस्ती

 नहीं
 है  कि  वहू  वही  सब  कहे  जो  कि  धारा  १६१

 प्रदान  है  तो  में  इस  से  संधा  सहमत  हूं
 ।

 फिर

 के  प्र कू कथनों  में  है
 ।

 उस  में  अनेकों  मिन्नतें इन  सरपंच  प्रक्रियाश्नों  में  क्यों  समय  लगाया

 जाय
 ?

 इस  का  क्या  लाभ  ?  सम्भव  है  कि  होती  हैं
 ।

 अभियुक्त  यह  चाहता  है  कि  प्रथम

 उसे  साक्षी  को  उस  से  कुछ  प्रदान  करने
 पुलिस  केवल  एकਂ  साक्ष्य  को  प्रस्तुत  करे

 और  यह  जानने  का  अवसर  मिलना  चाहिये  कि
 कह  दे  कि  न्य  उपस्थित  नहीं  हो  रहे  हैं--यहां

 तक  कि  चाहे  सारे  ही  अभियुक्त  भ्रनूपस्थित
 उसे  उस  साक्षी  से  ak  प्रश्न  करने  के  लिए

 क्या  साक्ष्य  अथवा  लेख  प्राप्त  करने  हें  ।  प्रथम
 फिर  भी  कार्यवाही होती  रहेगी  |  यह  तो

 प्रचार पर  के  उन  सारे  लेखों  को
 केवल  दिखावा  है  |  समर्पण  कार्यवाही  पर

 जमे  रहने  के  बजाय  हमें  यह  जानना  चाहिये
 प्राप्त  करना  अत्यन्त  कठिन  है  जो  उसे

 करने  के  लिए  चाहिये  |  दण्ड सम्बन्धी जांच
 fe  हम  शअ्रभियुक्त  को  क्या  अधिकार  देना

 में  भ्र भि युक्त को  प्रश्न  करने  के  दो  अवसर
 हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  अभियुक्त  के

 ये  अत्याधिक  वांछित  भ्र धि कार  प्राप्त  होना  संधा  श्रनिवायं  है  ।  मामले  की

 जांच  करने  तथा  साक्षियों  को  प्राप्त  करने  में
 उस  मामले  के  बारे  में  पूर्णरूप  से  जानना

 पुलिस  को
 प्रायः  ३  मास  से  ६  मास  तक  लगते

 जिस  का  उसे  उत्तर  देना  (२)

 के  साक्षियों  से  wet  करने  का
 श्राप  यह  कसे  ara  करते  हें  कि  एक

 श्रमायुक्त  sare  ही  उन  साक्षियों  से  प्रशन
 (३)  बचाव  के  लिए  साक्ष्य  उपस्थित  करने

 करने  के  बिना  यह  जाने  कि  वे  साक्षी
 का  |  इस  विधेयक  में  हम  देखते  हूँ  कि

 समर्पण  कार्यवाही  में  अ्रभियुक्त को  ऐसा  कोई
 किसी  बात  पर  क्या  सारी

 जुटा  सकेगा  ?

 अधिकार  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 परन्तु  हमें  पहले

 यह  निश्चय  करना  होगा  कि  हम  करने  के  डा०
 काटजू

 :
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि

 लिए  भ्र भि युक्त  को  कया  भ्र धि कार  देना  चाहते  अत्यघिक  मामलों  में  पुलिस  प्रथम
 ४८

 घन्टों

 हैं  ।  क्या  हम  अभियुक्त  को  साक्षियों  से  प्रदान  में  होने  वाली  जांच  में  उन  साक्षियों से

 करने  का  एक  या  दो  देना  चाहते  हैं
 ?

 करती  है  जो  घटना  घटने  के  समय  वहां

 यदि  माननीय  गृहमंत्री  का  विचार है  कि  स्थित थे  ?

 अत्यधिक  गंभीर  मामलों  में  जैसे  हत्या  तथा

 श्री  एन०  एस०  जेन  :  ऐसा  होता

 एक  देना  पर्याप्त  तो  मुझे  कौर  कुछ  है
 ।  सम्मानपूर्वक  में  यह  कह  सकता  हूं

 कि

 इन  साक्षियों  में  से  भ्र घि कतर  व्यक्ति
 नहीं  कहना  है  ।  उस  स्थिति  में  में  केवल  यह

 कहूंगा  कि  कृपया  समपंण  कार्यवाही  समाप्त  घटनास्थल  पर  उपस्थित  सच्चे  नहीं  होते
 ।

 कर  जाय  क्योंकि  वें  केवल  न्यायालय  अभियुक्त  को  इन  का  ज्ञान  नहीं  होता
 ।  जब

 अभियोक्ता
 तथा  बचाव  पक्ष  के  समय  का  ये  १६१  प्रकूथन  उसे  दिये  जाते  हें  तब  उसे

 उपयोग होगा  ।  इस  से
 बचाव-पक्ष  भ्रधघिक  इन  का  बोध  होता  है  ।  में  यह  कह  रहा

 व्यय  करना  होगा  उस  से  उतना  लाभ  नहीं  fe  art  चाहे  समर्पण  कार्यवाही  रखें
 या

 न  परन्तु  अभियुक्त  को  साक्षियों  से  प्रदान

 न्यायालयों
 में  विधिवृत्ति  करते रहे

 इस  करने  के  दो  अवसर  दिये  जायें  a  दोनों  में
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 एन०  एस०

 कुछ  समय  का  प्रकार  हो  ताकिਂ  झ्र मि युक्त  है  या  उचित  नियम  बना  दिये  जाते  हैं  या  उचित

 आवश्यक  सामग्री  प्राप्त  कर  सके  |
 देश  दिये  जाते  हैं  तो  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में

 डा०  काटजू
 :

 यह  तो  पुरी  तरह  से  सभा  एक  बहुत  बड़ा  सुधार  हो  जायगा  |  हमारी सब

 का  मामला  है  |  जो  चाहें  कर  सकते  हैं  ।
 से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  fe  यह  डायरी  उचित

 श्री  एन०  एस०  रूप  से  नहीं  रखी  न  इस  में  बयान  ही

 यदि  माननीय  गृहमंत्री  यह  नहीं  चाहते  तो  ठीक  ढंग  के  या  मूल  रूप  में  होते  हैं  कौर  न  उस  में

 नहीं  होगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  इन  मुहर  ही  उस  दिन  की  लगी  होती  है  जिस  दिन

 सरपंच  कार्यवाहियों  को  समाप्त  कर  दिया  की  होनी  चाहिए  |  एक  प्रकार  से  ये  डालियां

 जाता  है  कौर  सत्र-न्यायालय में  साक्षियों  से  दारोगा  जी  की  स्वेच्छा  पर  बनी  होती  हैं  ।

 प्रश्न  करने  के  दो  भ्र वसर  दे  दिये  जाते  हैं  तो  धारा  १७२  के  बारे  में  एक
 बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  इस  के

 भेजते  हुए  में  ने  एक  सुझाव  रखा  है  कि  मुकदमे
 माननीय  मंत्री  का  यह  कहना  की  ये  डायरियां  दंडाधीश  देखें  कौर  उन  पर

 waar  ठीक  है  कि  निरन्तर  रूप  से  अधिक
 हस्ताक्षर  करें

 ।
 कौर  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह

 स्थगन  नहीं  होने  चाहियें  |  परन्तु  इस  विधेयक
 अधिकार  हो  कि  वह  रजिस्टर  देख  कर  यह

 में  ऐसा  उपबन्ध  कहां  है  कि  स्थानों
 की
 ्य  ज्ञात  कर  सके  कि  मुकद्दमे  की  डायरी  कब  करायी

 नहीं  जायेंगी  ।  यदि  ऐसा  कोई  उपबन्ध  है  शर  पुलिस  सुपरिन्टेन्डेन्ट के  पास  कब  गई
 at  ठीक  है

 ।
 सत्र  न्यायालयों  में  इस  तरह  की

 किन्तु  बताया  गया  है  कि  इन  संशोधनों  पर

 कोई  भी  बाधा  नहीं  कोई  भी  स्थगन
 इसलिए  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि

 नहीं  कौर  प्रत्येक  साक्षी  मौजूद  होता  है  |
 ये  संशोधित  की  जाने  वाली  धाराओं  के  लिए

 किन्तु  दण्डाधीश  के  समक्ष  होने  वाली  समपंण
 ठीक  नहीं  हैं  |

 कार्यवाही  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 कभी-कभी  पुलिस  जान-बूझ  कर  साक्षियों  को
 सभापति  महोदय

 :  स्थिति यह  है  कि

 सभा  में  कह  गया  था  कि  इन  संशोधनों  के  बारे
 कर  के  घटाती  रहती  है  ताकि

 भावी
 में  विचार  किया  जायगा  ate  माननीय  गृहमंत्री

 साक्षियों  को  यह  जानने  का  श्रेय  प्राप्त  हो  कि

 में  अन्य  साक्षियों  ने  क्या  कहा  है  ।
 भी  इस  से  सहमत  प्रौर  इसी  कप् रा दश  के  साथ

 यह  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  भेजा  गया  था
 इसलिए  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  हम  इस  आत

 का  ध्यान  रखें  कि  स्थगन  अधिक  न  होने  पायें  ।
 किन्तु  संयुक्त  समिति  ने  कहा  कि  इन  के  बारे  में

 जनता  की  राय  ली  जानी  चाहिए  प्रत  उन्हों  ने
 चंकी  बचाव-पक्ष  के  लिए  मुक़दमा  बार  बार

 इन  पर  विचार  नहीं  किया  |

 नहीं  किया  जाता  इसलिए  शझ्रभियोग-पक्ष

 के  लिए  विधि  को  कौर  भी  सख्त  बना  देना
 श्री  एन०  एस०  जेन  :  मेरा  मतलब  TT

 चाहिए  |  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  यह  है  कि  कुछ-न-कुछ  तो  होना  चाहिए  चाहे

 विधि  में  यदि  यह  व्यवस्था  कर  दी  जाय  कि  वह  विधि  में  संशोधन  कर  के  कौर  यदि

 यह  संभव  न  हो  तो  कम-से-कम  मुकदमों  की
 जब  तक  पुरे  गवाह  उपस्थित  नहीं  हो  जाते

 तब  तक  मुकद्दमें  की  सुनवाई  अदालत  में  नहीं  डायरी  से  सम्बन्धित  नियमों  में  ही  कुछ

 होगी  तो  बहुत  कुछ  ग्र न्याय  दूर  हो  सकेगा  |  संशोधन  किया  जाय  |

 से
 रोज़नामचा  उचित  रूप  डा०  कागज  यह  मामला  तो  राय

 हज़र खन  के  लिए  यदि  उचित  विधि  बना दी  जाती  पालिका  आदेशों का  है  ।
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 महोदय :  अथवा  माननीय  वाले  से  कहा  जाय  कि  तुम  यह  सिद्ध  करो
 कि

 सदस्य  संहिता  में  संशोधन  कर  के  यह  मामला  ्  व्यक्ति  ने  घुंस  ली  है  कौर
 यदि

 तुम  यह

 ते  करा  सकते  हें  और  उस  संशोधन पर  यहां
 सिद्ध  कर  देते  हो  तो  उसे  दंड  दिया  जायगा

 भ्रन्यथा  तुम्हें  दंड  दिया  जायगा  ।  यह  कोई
 विचार  कप्  जायगा  श्र  वह  सुसंगत  भी

 होगा  ।  गलत  बात  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  यह  निवेदन

 है  कि  विधि  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए

 श्री  एन०  एस०  जेन :
 धारा  ges  में

 कि  जिस  व्यक्ति  की  मानहानि  हुई  है  उसे

 जो  व्यवस्था  ी  गई  है  उसे  में  प्रावइ्यक  समझता
 गवाह  के  रूप  में  अवश्य  अराना  चाहिए  कौर

 हूँ
 ।

 यदि
 इस

 में  कोई  झ्रापत्तिजनक  बात
 है

 तो  यह  कहना  चाहिए  कि  sa  ने  ऐसा  किया  है

 ae  पुलिस  द्वारा  हस्तक्षेप  है  ।  पुलिस  द्वारा  जांच

 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 maar  नहीं  ।  कौर  उसे  यदि  जिरह  करने  का

 अ्रधिकार  मिल  गया  तो  कोई  कठिनाई  नहीं

 होगी  ।
 संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  मानहानि  के

 सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध  बनाये  हें  वे  बहुत  ही  डा०  काटजू
 :  इस  पर  विचार  करना

 सहायक  हैं  |  उन  की  व्यवस्था  के  सभा  का  कार्य है  ।  मुझे  तो  इस  में  कोई  आपत्ति

 का  इस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।
 नहीं है  ।

 कभी  कभी  ऐसा  देखा  गया  है  कि  सत्र  न्यायाधीश

 सरकार के  विरुद्ध  भी  निर्णय  दे  देते  हूं  ।  किन्तु
 श्री  एन०  एस०  ....  ग्रस्त  में  में  यही

 इन  उपबन्धों  में  एक  कमी  यह  रह  गई  है  कि
 निवेदन  करूंगा  कि  अभियुक्त  को  जिरह  करने

 क्या  उस  व्यक्ति  का  जिस  की  मानहानि  हुई  है
 के  लिए  दो  अवसर  देने  चाहियें  श्र  धारा

 गवाह  के  रूप  में  कराना  झ्रावस्यक  है  प्रिया  १९८ ख  के  wea उस  व्यक्ति  जिस की

 नहीं  ?  मानहानि  की  गई  गवाह  के  रूप  में  न
 का

 अवसर दिया जाये ॥ दिया  जायें  ।

 घूंस  लेना  स्वयंमेव  मानहानि  है  ।  जब  तक

 व्यक्त  स्वयं  गवाह  के  रूप  में  ara  आवश्यक  श्री  आर०  डी०  मिश्र

 न
 समझे  तब  तक  विधि  के  अनुसार  किसी

 :
 सभापति  पहली  मतबा  जब

 सबूत  की  आवश्यकता नहीं  है  ।  बचाव  पक्ष  पार्लियामेन्ट में  यह  बिल  पेश  gat  उस

 का  यह  काम  रह  जाता  है  कि  वह  यह  सिद्ध  करे  में  ने  एक  तरमीम  हाउस  के  सामने  रखी  थी

 कि  किस  कारण  वह  रुपया  लिया  गया  था  ।  कि  यह  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  अच्छा  नहीं

 अगर  बचाव-पक्ष  यह  सिद्ध  नहीं  कर  पाता  तो  इसको  बदल  कर  एक  नया  कोड  बनाया  जाय |

 इस  पर  बड़ी  कि  से  विश्वास  किया  जा  इस  कानून  पर  अच्छी  तरह  से  गौर  कर  के

 सकता  है  |  इसलिए  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  aria  हिन्दुस्तान  के  लिये  एक  न्याय  का

 यदि  धारा  १९८  ख  में  यह  उपबन्ध  जोड़  अच्छा  कानून  बने
 ।
 में  ने  गुस्से  में  कर  उस

 दिया  जाता  है  कि  जिस  व्यक्ति  की  मानहानि  यह  भी  कहां  था  कि  इस  कानून की

 हुई  है  अभियोग  पक्ष  का  वह  गवाह  ज़रूर  होगा  खराबियों को  देखते  हुये  बहैसियत

 बहुत  कुछ  ठीक  हो  जायगा  ।  डर  इस  बात  बहैसियत  मुलजिम  या  बहैसीयत  एक  पब्लिकेशन

 का  है  कि  कहीं  मानहानि  करने  वाला  व्यक्ति  में  इस  को  कानून  की  शक्ल  में  नहीं  देख  सकता

 अभियुक्त  द्वारा  जिरह  करने  से  ने  बच  जाय  ।
 हूं

 ।
 इस  को  फाड़

 कर
 फक  दिया  जाय

 |  उस

 इसलिए  बढ़िया  बात  यह  है  कि  यह  मामला  डाਂ  काटजू ने  वादा  किया  था  कि  भाई  में  नहीं

 अदालत  में  ले  जाया  जाय  जहां  मानहानि  करने  चाहता  कि  किसी  को  इस  के  मुताल्लिक
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 आकर  डी०

 शिकायत  करने  का  मौका  मिले  ।  मेरे  प्रैक्टिस  ।  लेकिन  यहां  पर  तो  नीचे की  अदालतों

 दाहर  के  दोस्त  ने  यह  कहा  है  कि  स्वतंत्र  भारत  में  अमल  होना  श्राप  नहीं  जानते  किं  वहाँ

 में  नया  कानून  बनना  चाहिये  इस  लिये  सन्‌
 क्या  होगा  ।

 gays  में  नया  कानून  बनाया  श्र

 डा०
 काटजू

 :
 मुझे  नीचे  से  ऊपर

 तक
 साथ  में  उन्हों  ने  यह  भी  इत्मीनान  दिलाया  कि

 खुब  तजुर्बा है  |
 इस  में  जो  बातें  हैं  सिर्फ  उन्हीं  बातों  पर  गौर

 नहीं  किया  जायेगा  बल्कि  तमाम  कोड  पर  श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  अभी  अप के
 ग़ौर  किया  जायेगा ।  उस  के  बाद  मेरे  भाई

 सामने जाता  है  ।  में  अ्रपनी २८  वर्ष  की
 सिंहासन  सिंह  साहब  का  एक  ऐमेन्डमेन्ट  था

 जिस  में  कमेटी  को  यह  हिदायत  दी  गई  थी  कि
 प्रैक्टिस  का  तजुर्बा  श्राप  के  सामने  रखता  हूं

 ।

 इस  कमेटी ने  ६३  घंटे  काम  किया  है  ।  डाक्टर
 वह  सारे  कानून  पर  ग़ौर  करे

 ।
 इस  ऐद्योरेन्स

 साहब ने  वादा  किया  था  कि  इस  कानून  पर
 के  बाद  में  ने  अपना  ऐमेन्डमेन्ट  वापस  लिया  |

 उन  का  वह  ऐमेन्डम fet  मंजूर  हुआ  उसी
 पुरी  तरह  ग़ौर  किया  जायेगा  ।  इस  कानून  पर

 ग़ौर  करने  के  लिये  जो  पहली  मीटिंग
 ऐमेन्डमेन्ट  के  मुताबिक  वह  बिल  ज्वाइंट

 उस  में  कमेटी ने  कु  नहीं  किया  ।  १५  जुलाई
 सेलेक्ट कमेटी  को  गया  |

 से  यह  कमेटी  बैठी  थी  ;  कमेटी  ने  जो

 wa  ज्वाइंट  सेलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  जनरेशन  उन  पर  गौर  नहीं  किया  ॥

 हमारे  सामने
 |

 ज्वाइंट  सेलेक्ट  कमेटी  ने  ७  ated को  दिन  के  €  बजे  कमेटी  बैठी

 जितनी  बैठकें  उन  के  जितने  घंटे  हुए  उन  १०  बज  कर  ४०  मिनट  पर  इस  कमेटी की

 का  में  ने  टोटल  लगाया
 ।

 कुल  मिला  कर  उस  कार्रवाई  खत्म हो  गई  ।  उस  दिन इस  कमेटी  ने

 की  बैठकें  ६३  घंटे  और  १५  मिनट  हुईं
 ।

 क्या  किया  ?  उस  दिन  कमेटी  के  सामने  सेविंग

 इतने  थोड़े  समय  बैठ  कर  कमेटी  ने  क्रिमिनल  रखा  गया  कौर  उस  में  तरमीम  की

 प्रोसीजर  कोड  जिस  के  मुताबिक  फांसी  गई  कि  इसे  गवर्नमेंट  जब  जिस  साल  में

 लगाई  लोगों  को  कैद  किया
 और  जिस  तारीख  को  चाहे  उस  में  इस  को

 ट्रान्स्पोर्टशन किया  तकदीर  का  फैसला

 कर  दिया  |
 नाफ़िज़ चाहे  १९४५४ में  १९४५६  या

 eyo F, aaife क्योंकि  उस  में  कुछ  दिवकतें थीं

 डा०
 काटजू

 :
 झाप

 की
 राय  में  कितना

 वारंट  केस  के  डबल  प्रोसीजर  हो

 कमिटमेंट  का  डबल  प्रोसीजर  हो  गया
 ॥

 समय  लगना  ५६२  घंटे  ?

 रिवीजन  में  कुछ  गड़बड़ी  हो  तमाम  देश
 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  उस  में तो  ५६५

 का  जो  जुडिशल  प्रोसीजर  है  उस  में  गड़बड़ी

 दफायें  हैं  ।  तमाम  मेम्बरान  हमारे  सामने

 उस  को  पढ़ने  बैठें  तो  शायद  ६३  घंटों  में  पढ़  भी  कि  इतने  महीनों  में  यू०  पी०  में  लागू

 नहीं  सकेंगे
 ।

 डाक्टर  साहब खुद  पढ़ने  बैठें  फलां  तारीख  को  बम्बई  में  लागू  करेंगे

 तो  ६३  घंटों में  उस  की  ५६५  दवाओं  को  पढ़  फलां
 तारीख  को  मद्रास  में  लागू  करेंग  ताकि

 नवदीं
 ७  ५

 ।
 झाहिस्ता-ग्राहिस्ता सब  पुराने  केस  खत्म  हो

 डा०  काटज ू:  मुझे  बहुत  पुराना याद  है  ।  जायें  तब  प्रोसीजर  लागू  हो  ।  जब  श्राप  को

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  में  श्राप  को  इस  कानून  को  नाफिज़  करने  की  जल्दी  नहीं  है

 तो  इस  के  पास  करने  की  क्या  जल्दी  है  ?
 बताता  हूं  ।  भाप  को  याद  है  हाई  कोर्ट  की
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 उस  के  बाद  कमेटी  के  सामने  यह  सवाल

 gan  कि  जो  बहुत सारे  रिप्रेजेंटेशन  जाये  टाइपिस्ट  नहीं  है  ।  तो  जो  में  ने  लिख  कर  दिया

 हैं  दत्त  पर  विचार  करना  है  ।  डाक्टर  साहब  ने  उस  पर  गौर  तो  कर  लिया  जाता  ।  डिमाकेसी

 में  हर  एक  को  ्  अलग राय  रखने इस
 हाउस  यकीन  दिलाया था  कि  जो

 मेम्बरान  अपनी  राय  भेजेंगे  उस  पर  गौर  किया  का  हक़  लेकिन  डेमॉक्रैसी  का  यह  उसूल

 ।  यह  १२  मोटी  मोटी  किताबें  हमारे  कि  श्राप  ort  बात  कहें  कौर  दूसरे  की  सुनें

 ait  फिर  निश्चय करें  | पास  भेज  दी  गयीं  ।  इन  को  were  कोई

 ६३  घंटे  ae  १५  मिनट  में  पढ़  कर  बतला  दे

 sol  में  उस  को  श्राप  जो  इनाम  देने
 बाबू  रामनारायण सिंह  :  यहां  डेमॉक्रैसी

 नहीं है  ।
 तैयार  हूं

 ।
 में  समझता  हूं  कि  इन  को  न

 की  मिनिस्ट्री
 न

 होम  मिनिस्ट्री  ने  श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  प्रौढ़  उस  के  बाद
 न  इन  के  सेक्रेटरी  ने  और  न  इन  के  दफ्तर  के  जरगर  विचारों  का  अडजस्टमेंट  हो  जाय  तो
 fret  बाब ूने  पढ़ा  ।

 कानून  भ्रच्छा  बन  जाता  है  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं

 '  डा०
 राम  सुलग  fag: तो  यह  छपीं

 |  हमारा  ५५  सफे  का  जो  मेमोरेंडम  था

 उस  को  किसी  नें  नहीं  पढ़ा  ।  लेकिन  इन  किताबों

 में  कई  पालियामेंट  के  मेम्बरों  के  मेमोरेंडम  हैं  ।

 श्री  आर०  डी०  मिश्र प्रेसमैनों  को  जरगर  होते  fan  जजों  वकीलों  के  या  बार

 दे  दी  गयीं  ।  वहां  दफ्तर  में  स्टेनो टाइपिस्ट  रहते  एसोसियेशन  के  तो  उन  को  टाला  जा  सकता

 हैं  उन्होंने  इन  को  छाप  दिया  wk  सरकारी  था  ।  इसलिए  क्या  इनायत  उन्होंने  हमारे

 प्रेस  में  छपने  को  दे  दिया  ।  प्रेस  सरकार  का  ऊपर  उसे  देखिये  ।  उन्होंने जब  देखा  कि

 सरकार  का  घर  से  तो  कुछ  लगता  पालियामेंट  मेमोरेंडम  गये  उन  का

 नहीं
 ।

 इसलिए  इस  को  छाप  दिया  गया  |  क्या  इलाज  किया  जाय  |  तो  उन्होंने जो  इलाज

 हम  समझते  थे  कि  गवर्नमेंट  कुछ  अच्छे  ढंग  किया वह  पैरा  yy  में  लिखा  है  कौर  मिनेट्स

 ससे  काम  करती  है  ।  में  ने  डाक्टर  साहब  को  में  छपा  जिस में  उन्होंने  इस  बात  को  माना

 चिट्ठी  टाइप  करवा  कर  भेजी  |  उस  को  टाइप  है  कि  यह  इम्पारटेंट  है  ate  इन  पर  गौर  होना

 करवाने  में  बड़ी  मुश्किल  हुई  ।  पार्टी  aria  में  चाहिए  |  ये  जो  मेमोरेंडम  हमारे  पास  भेजे

 को  छपवाया  तो  उस  का  ve  रुपये  का  गये  इन  में  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जिस  पर

 बिल  gar  ।  कभी  तक  में  ने  उस  को  दिया  नहीं  राय
 न  दी

 गयी  हो  ।
 इस  में  सुप्रीम  कोर्ट  के

 ।  में  यह  कहता  हूं  कि  क्रिमिनल  प्रोसीड्योर  जजों  की  राय  छपी  हुई  है  ।  इस  में  न  fas

 ग्रमेंडमेंट  बिल  पर  में  ने  जो  रिप्रेजेंटेशन  दिया  जस्टिस  पातंजलि  की  राय  है  बल्कि  इस  में

 उस  को  छपाने  का  १९  रुपये  का  बिल  aa  |  जस्टिस  महाजन  कौर  जस्टिस  विवियन

 में  ने  च  मेमोरेंडम  को  छपवाकर इस  नियत  इरादी  की  भी  रायें  हें
 ।

 कई  स्टेट्स  के  हाई  कोट

 से  भेजा  था  कि  गवर्नमेंट  इस  पर  गोर  करेगी ।  के  जजों  की  रायें  हे  ।  इस  में  बाम्बे  हाई  कोर्ट  के

 वह  मेमोरेंडम  ५५  सफे  fate  मेटर है  ।  जो  जजों  की  राय  बंगाल  हाई  कोर्ट  के  जजों  की

 डी  में  छपा  है  |  अरब  अन्दाजा  राय  मद्रास  हाई  कोर्ट  के  जजों  की  राय  है  ।

 कि  A4  सफे  free  मेमोरेंडम  को
 कोई  स्टेट

 ऐसी
 नहीं  है  जिस  की  राय

 न
 हो

 ।

 ड्राफ्ट  करने  में  पार्लियामेंट  के  एक  मेम्बर  को  गवर्नमेंट  ने  जो  पहले  wa  राय  कायम  की  थी

 कितनी  मेहनत  पड़ी  होगी  क्योंकि  उस  के  पास  कौर  जिस  की  एक  किताब  मेरे  पास  उस  पर



 R83  दण्ड  प्रक्रिया  संहिताਂ  १८  नवम्बर  १९५४  )  विधेयक  We

 आर  डी०

 सब  ने  अपनी  राय  भेजी  |  कोई  छोटी  इसलिए  पंडित  ठाकुर  दास  नें  जो  तजवीज़
 की  है

 में  उस
 को

 सपोर्ट  करता  हूं  कि  दूसरी
 केटी

 छोटी  स्टेट  ऐसी  नहीं  बची  कि  जिस  की  उस

 पर  राय  न  पायी  हो  ।  लेकिन  इस  में  लिखा  गया  बनायी  जाय  या  इसी  कमेटी  से  कहा  जाय  कि

 है  कि  नहीं  कभी  राय  नहीं  पायी  है
 ।

 किस  की  ara  ने  अपना  काम  पूरा  नहीं  किया

 राय  श्राप  मांगते  हें
 ।

 हाई  कोर्ट  के  जजेज़  की  कुल  मामलात  पर  गौर  कर  के  सारे

 राय  श्राप  के  पास  मौजूद  मेम्बरों  की  रायें
 कोड  पर  गौर  कर  के  अपनी  दीजिये  ।

 कोई  जल्दी  नहीं  है  |  मुल्क  पर  कोई आपके  पास  मौजूद  हैं  ।  हम  लोगों  ने  इसलिए

 अपनी  रायें  भेजी  थीं  कि  उन  को  पढ़ा  जाता  |  ५  वाली  नहीं  है  ।  यह  क्रिमिनल

 ay  ने  उन
 को

 क्यों  नहीं  पढ़ा
 ?

 उन  को  थोड़ी  बहुत  तबदीली  के  साथ  सन्‌  ८२  से

 पढ़ने  के  बाद  झाप  राय  कायम  करते  प्रौढ़
 चला  रहा  है  ।  अरब  भी  कोई  ऐसी  बात  नहीं

 यह  कहते  कि  यह  रायें  ठीक  नहीं  देश  इस  होने  वाली  है  ।  क्या  चीज़  है  कि  जिस  की  वजह

 बात  को  नहीं  तो  हम  समझ  सकते  थे
 ।

 से  जल्दी  हो  रही  है  ।  इस  में  जल्दी  का  एक

 में  ने  मेमोरेंडम  में  जो  बात  लिखी  है  वह  खास  कारण  है  ।  वारंट  केस  के  बारे  में  पहले  ही

 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेस  की  राय  से  मिलती  है
 ।

 कुछ  मेम्बरों  ने  कह  दिया  कि  wa  तक  मुलज़िम

 वह  हाई  कोर्ट  के  जजेस  की  राय  से  मिलती  को  जिरह  करने  का  जो  हुक  था  वह  अब

 डिस्ट्रिक्ट  जजेस  बार  एसोसियेदन्स की  मुलजिम  का  हक़  नहीं  है
 ।

 उस  पर  हमारे  बहुत

 राय  से  मिलती  है
 ।

 तो  में  पूछता  हूं  कि
 श्राप

 से  दोस्तों  ने  कहा  कि  मुलजिम  के  हकूक  को

 शौर  किस  की  राय  चाहते  हें  ।  शौर  कौन  राय  काटा  जा  रहा  है
 ।
 में  भी  समझता  हूं  कि  दो  राइट

 देने  वाला  बाकी  है  |  लेकिन  ने  एक  तरफ  के  बगैर  फौजदारी  मुकदमे में  कोई  वकील

 नहीं  पढ़ा  श्र  हमारी  मेहनत  बेकार  गयी
 ।

 ठीक  जिरह  नहीं  कर  सकता  |  शुरू  में  मुलजिम

 मुझे  इस  बात  की  शिकायत  है
 ।

 इस  तरह  से  घर  से  भ्राता  है  तो  वह  नहीं  जानता  कि  कौन

 डेमॉक्रैसी  नहीं  चल  सकती  |  कौर  न  इस  तरह  गवाह  वाले  उन  की  क्या  शक्ल  है  ।

 से  काम  हो  सकता  है  ।  कयों  नहीं  पढ़ा  इसलिए  उन  पर  ठीक  से  जिरह  नहीं  की  जा

 बतलाइये  ?  इस  में  लिखा  है  कि  एक  फेडरेशन  सकती  |  इस  दिक्कत  को  तो  जो  रूरल  वकील

 प्रेस  वालों  का  |  उन्होंने  अखबार  में  छाप  हैं  वही  समझ  सकते  हैं  ।  जो  टाप  के  वकील  होते

 दिया  था  श्राप  अ्रखबार  वालों  से  डरते  हैं  वह  न  जिरह  कर  सकते  हें  प्रयोग  न  वह  केस

 इसलिए  श्राप  ने  उन  को  बुला  लिया  ।  हम  को  को  बनाते  हें  ।  वह  तो  रूलिग्स  दिखला  सकते

 ary  नें  कयों  नहीं  बुलाया  |  हम  से  भी  हैं  या  कोई  टैकनिकल  डिफंक्ट  हो  तो  उस  को

 बात  चीत  कर  लेते  ।  हम  नें  अखबारों  में  कुछ  बतला  सकते  कि  साहब  दफा  ३४२  में

 नहीं  छापा  था  कौर  न  हम  छापना  चाहते  बयान  नहीं  लिया  उस  पर  दस्तखत  नहीं

 क्योंकि  हम  पार्लियामेन्ट के  मेम्बर  हें  हम  हैं  ।  असली केस  को  तो  रूरल  वकील  लड़ाता

 जानते  &  कि  पालियामेंट  में  रह  कर  हम  झपना  हें  जिस  के  सामने  सारे  वाक़ियात  ara  हैं  ate

 काम  कर  सकते  हें  ।  तो  मेरी  पहली  शिकायत  गवाह  हें  ।  वह  सेशन  में  केस  को  लड़ाता

 यह  है  कि  ज्वाइंट  सिलेक्ट  कमेटी  को  जो  काम  है
 ।  कह  दिया  जाता  है  कि  वकील  लोग  झूठ

 aye  fear  गया  था  उस  ने  उस  को  पूरा  नहीं
 बोलते  हैं  झूठ  बुलवाते  हें  ।  लेकिन  में

 किया  ।  इस  हाउस  ने  जो  प्रस्ताव  पास  किया  बतलाता  हूं  कि  बाज  वक्‍त  बोलता  भी

 उस  के  मुताबिक  उस  ने  काम  नहीं  किया  लाजिमी  हो  जाता है  ।  श्राप  ?  मैं
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 श्राप  को  अपना  एक  तजुर्बा  बतलाता  हूं
 ।

 एक  ७  हो  उस  से  वह  तुम  को  बेदखल करना

 चाहता है  ।  उस  ने  मुक़दमा चलाया  कि  तुम  नें

 कर
 fers

 ।
 उस  पर  क्रिमिनल  ट्रेस पास

 का  उस  की  जमीन  दखल  के  बाद  जोती  ।  उस  ने

 केस  पाया  चलाया  गया  ।  क्रिमिनल  ट्रेस पास  कहा  ज़मीन  पर  मेरा  कब्ज़ा  में  ज़मीन  नहीं

 दो
 तरह  से  होता  एक  तो  ge  की  नीयत  से  छोड़ गा  ।  wa  आपही ही  बतलाइये कि  ऐ  से

 जिस  की  ज़मीन  है  उस  पर  जाने  से  या  उस  को
 केस  को  कैसे  वकील  लड़ें  ।  में  ने  उसको  सलाह

 परेशान  करने  की  नीयत  से  ।  तो  इस  नीयत  से  दी  कि  अगर  तुम  जमीन  से  बेदखल  हो  गये  हो

 भ्रमर  कोई  किसी  के  मकान  में  या  जमीन  पर  श्र  बेदखल  होने  के  बाद  ज़मीन  जोती  हो  तो

 है  तो  कहा  जाता  है  कि  उस  ने  क्रिमिनल  फिर  मुक़दमा  किस  बात  का  लड़ाते  हो  तुम्हें

 ट्रेस पास  किया
 ।

 वैसे  तो  हम  एक  दूसरे  के  सजा  हो  जायगी  |  उस  ने  कहा  कि  मुझे  दखल

 मकान  पर
 या

 जमीन  पर  जाते  जाते  रहते  हें  होने  का  पता  नहीं  है  ।  अरब  बताइये  अगर  शुरू

 लेकिन  जुर्म  उस  aaa  होता  है  जब  कि  कोई
 में  ही  वकील  यह  प्ली  ले  ले  कि  साहब  दखल  का

 जुर्म  की  नीयत  से  या  जमीन  के  मालिक  को  पता  नहीं  है  प्रो  वह  काश्तकार  जा  कर  कह

 परेशान करने  की  गरज  से  जाता  है  दे  कि  ज़मीन  पर  मेरा  कब्जा  है  तो  सजा  हो

 कोटे  ने  ते  किया  कि  जब  तक  मालिक  जायगी  |  इसलिये  ऐसे  मामलों  जहां  मुद्दई

 ज़मीन  का  झ्र नाम  करना  साबित  न  दफ़ा
 रज़ी  कार्यवाही  करते  हों  कौर  झूठे  गवाह

 So
 साबित नहीं  होता  ।  इसलिये यू०  पी०  सिखा  कर  तैयार  किये  जाते  घर  से  उन  को

 पढ़ा-सिखा  कर  कचहरी  में  पेश  कर  दिया  जाता ऐक्ट  में  तरमीम  हुई  कि  नगर  कोई  बेदखल

 हो  जाय  श्र  नगर  बेदखल  होने  वाला
 इन  से  बचने  के  लिये  क्या  किया  जाय  ॥

 काश्तकार  ज़मीन  जोते  तो  यह  समझा  जायेगा  बड़ी  होशियारी  से  काम  किया  जाये  तब  कहीं

 मुक़दमा  कामयाब  होता  है  ।
 कि  उस  की  नीयत  नाम  करने  की  थी

 ।

 ज़मींदारों  का  जब  वहां  पर  वक्‍त  कराया  था  तब
 डा०  लंका  :

 जजमेंट  भी  पहले

 कानून  में  ऐसी  तरमीम  की  कि  नगर  कोई  तेयार  हो  चुकता है  |

 काश्तकार  बेदखल  कर  दिया  जाय  wie  फिर  श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  जजमेंट  से  कोई

 वह  उस  ज़मीन  पर  जोतने  जाय  तो  यह  समझा  मतलब  नहीं  है  ।  में  श्राप  को  केस  समझाने  की

 जायगा  कि  उस  की  ऐंट्री  एनायेंस  के  लिये  कोशिश  कर  रहा  श्राप  इस  को  समझने
 की

 लिहाज़ा  प्रिजम्पहान उस  के  ख़िलाफ़  जायगा  कोशिश  कीजिये  ।  में  ने  उस  को  राय  दी  कि

 at  उस  हालत  में  मुलज़िम  को  होना  प्ली  यह  लेना  है  कि  दखल  का  मुझे  पता  नहीं

 लाज़िमी है  ।  भ्रमर  उस  ने  मुंह  से  कह  दिया  इसलिए  में  ने  ज़मीन  नहीं  मेंने  उस  को

 कि  हां  ज़मीन  से  बेदखल  हो  चुका  था  कौर  फिर  समझाया  कि  यह  जमीन  का  क़िस्सा  है

 वहां  पर
 ।

 इस  मामले  का  एक  मुलज़िम  इस  में  यह  साबित  हो  गया  कि  दखल  के  बाद

 मेरे  पास  पाया  और  उस  ने  कहा  कि  साहब  तुम  ने  ज़मीन  जोती  तुम्हें वह  जमीन

 मेरे  ऊपर  लाला  ने  मुक़दमा  कर  मुक़दमा  छोड़नी  पड़ेगी  कौर  कानून  ज़बरदस्ती

 उसे  मालूम  नहीं  उस  ने  यह  कहा  कि  जायेगा  लेकिन  नगर  यह  साबित  कर  दिया
 समन  ४४७  का  ज़मीन का  मुक़दमा  चला  जाता  है  कि  दखल  ठीक  नहीं  हुमा  है  तो  तुम्हें

 दिया
 ।

 लाला  से  मुक़दमा  लड़  रहा  उस  ने  मिल  जायगी  ।  काफ़ी  वह  इस  बात  पर  AST

 चला  दिया  मैं  ने  कहा  कि  भाई  यह  तो  कि  में  ज़मीन  नहीं  छोड़ना  चाहे  जान  चली

 बेदखली  का  मामला  है  जो  जमीन  तुम  से  जाय  ।  लेकिन  जब  में  ने  उस  से  कहा  कि  मुक़दमा
 n

 छीनी  जा  चुकी  है  कौर  जिस  पर  तुम  वापस  जीतने  के  वास्ते  तुम  को  इतना  कहना  ही
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 ग्राम  डी०

 कि  तुम्हें  दलल  का  पता  नहीं  है  तो  वह  यह  कहने  क्यों  कह  गया  ।  में  ने  जब  उस  से  जिरह  के

 के
 लिये  राज़ी  gar  लेकिन  यह  कहता  ही  रहा  पूछा  कि  शुरू  में  तो  कहता  रहा

 :

 कि  में  जमीन  नहीं  छोड़ेगा  ।  क़िस्सा  मेरे  यह  सब  बतलाने
 का

 वह  यह  कहने  के  लिये  राज़ी  हो  मतलब  यह  है  कि  अदालत  में  फिसी  बात  को

 उस  ने  कहा  कि  मोको  साहब  दखल  का  पता  नहीं  दारू  में  खोल  देने  से  मामला  बिगड़  जाता  है

 है  प्र  जैसे  में  ने  कहा  था  सिखाया  कह  sme  age  को  ge  farce  ul  गा  लग  जातक

 दिया  |  उस  के  बाद  में  ने  मु स्त ग्रीस  से  जिरह  में  तो  वहू  शुरू  की  बात  न  कहता

 पूछा  कि  मुलज़िम  के  खेत  पर  का  नहीं  है  एक  बेगुनाह  को  सजा  हो  जाती  |  के

 वकील  इस  मामले  में  बड़ी  ऐहतियात  बरतते  हूं नहर  से  भराई  भी  नहीं  होती  उस  ने

 नहीं  ।  में  नें  पूछा  कि  इस  साल  बारिश  तो  भर  डिफेंस  वाले  भ्र पना  केस  खोलना  नहीं

 दुरू  ग्रा साढु  में  हुई  थी  मु स्त ग्रीस ने  जवाब  चाहते  कौर  चुप  रहते  हें  भ्र ौर  यह  देखते  हैं  कि

 मुस्तक़िल  की  तरफ़  से  कया  aaa  जाता  है हां  ।  में  न  पुछा  कि  मुलजिम  ने  शरू  भ्राता  में

 ही  खेत  जोता  था  उस  ने  कहा  हग हा फिर ।  फिर  शर  केस  पेश  किया  जाता  है  कौर  उस  के

 में  ने  कहा  कि  तुम  उस  के  बाद  लेकर  मुताबिक  अरपना  डिफेंस  पेदा  करते  राठौर

 उस  के  खेत  पर  पहुंचे  थे  प्रौर  झगड़ा
 जो  मास्टर  वकील  होते  हें  वह  जिरह  करते  ह

 उस  ने  जवाब  दिया  :  ।  फिर  उस  के  बाद
 शर  जिरह  में  ही  मुकदमा  खत्म  कर  देते  हें  ।

 जिरह
 दो

 तरह  की  होती  हैं
 ।

 मु स्त ग्रीस  के तो  तुम  खेत  पर  नहीं  उस  नें  कहा  कि  हम

 नहीं  गये  ।  मुझे  काग़ज़ों  से  पता  लगा  था  कि  हों  से  कुछ  रिश्ते  होते  ताल्लुकात

 दखल  ग्रामीण  आषाढ़क में  लिया  गया  था  और  होते  हें  और  वकील  पहले  हिस्से  की  जिरह  में

 यह  पता  लगाना  चाहता  है  कि  किस  किस ज़मीन  पर  कोई  झगड़ा  नहीं  gat  ।  बारिश

 दरग्रसल शुरू आसाढ़ में हुई थी शुरू  में  हुई  उसी  समय  बात  को  मुद्दई  प्रौढ़  गवाह  मान  लेगा  श्र

 खेत  बोया  गया  सच्ची  बात  किस  को  नहीं  मानेगा  ।  पहली  मतंबा  तो  वकील

 जिरह  में  मस्ती  से  निकाल  ली  ।  जिरह  करता  है  रिस्ते  भ्र  ताल्लुक़ात  के

 उस  के  दावे  के  मुताबिक  दखल  खेत  मुताल्लिक़  नगर  गवाह  उस  को  मान  लेता

 पर  उस
 ने  अ्राख़िरो  श्रासाढ़  में  लिया  था  है  तो  are  किसी  जगह  वह  बात  लिखी  होती  है

 शर  बयान  में  कह  गया  झगड़ा  झ्रासाढ़  में  जिस  को  गवाह  मान  लेता  है  तो  नक़ल  लेने  की

 ga  ।  उस  के  बाद  जितने  मुस्तक़िल  की  तरफ़  ज़रूरत  नहीं  वरना  नक़ल  लेनी  पड़ती है  प्रौढ़

 डिफेंस  तैयार  करना  पड़ता  है  ।  भ्र  दूसरी से  गवाह  ग्राम में  ने  किसी  से  जिरह  नहीं  की

 क्योंकि  fan  मु स्त ग्रीस  से  जिरह  कर  के  में  ने  मतबा  न. कक्ट्स ्  पर  जिरह  होती  है  कौर  एक  साथ

 उस  के  केस  को  खतम  कर  दिया  था  ।  में  ने  जिरह  होती  है  जिस  से  एक  दूसरे  गवाह  को

 जिरह न  मालम  हो  ।  जिरह  में  एक  गवाह अदालत  से  कहा  कि  sally  years  ने  इक़बाल

 किया  है  कि  मलजिम  ae  ore  में  जमीन  कुछ  कहता  है  भर  दूसरा  कुछ  ।  में  समझता  हू

 जोत  रहा  था  वह  डंडा  ले  कर  वहां  पहुंचा
 fe  इंसाफ  दिलाने  के  वास्ते  दो  मतबा  जिरह

 करने  का  राइट  जरूरी  है  ।  मेरा  कहना  यह  है था  कौर  झगड़ा  किया  था  |  उस  की  तरफ़  के

 वकील  साहब  का  मूंह  लटक  गया--बोले कि
 कि  श्राप  के  इस  प्रोसीजर  में  बड़ी  ख़राबियां  हूं

 भूल  से  शुरू  कह  उस  को  आख़िरी  कौर  जितनी  ख़राबियां  पहले  थीं  और  जिन

 की  मुझे  शिकायत थी  वह  ख़राबियां पहले  से ढ़  कहना  चाहिये  था  ।  में  ने  कहा  जनाब

 अब  क्या  होता  मारिये  चांटा  कि  ag  ऐसा  भी  ज्यादा  झा  गयी  हैं  ।  में  ने  ही  इस  को
 कंडोम
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 कोई  जवाब  नहीं  होगा  ।  पुलिस  कमिटल  केस किया  था  हमारे  देशपांडे  साहब  कहते हैं  कि

 अंग्रेजों  की  न्याय-पद्धति  अच्छी  है  ate  चटर्जी
 में  डिफेंस

 का
 वकील  कौर  मुलजिम  दोनों  चुप

 साहब  भी  उस  को  सपोर्ट  करते  हें
 ।

 ब्रिटिश  खड़े  रहेंगे  श्र  उन्हें  मुस्तक़िल  श्र
 उस

 के

 जुरिसप्रूडेंस के  कानून  के  हमारे  डा०  काटजू  गवाहों  से  जिरह  करने  का  कोई  हक़  नहीं  होगा  ।

 भी  बड़े  सपोर्टर  हैं  और  हामी  लेकिन  में  ने  वे  हम  से  करेंगे  कि  श्राप  यह  नया  कानून  बना

 क्रिमिनल  प्रोसीजर  में  जो  ख़राबी  wie  नुक्स  कर  वहां  से  लाये  हैं  तो  में  कोई  जवाब  नहीं  दे

 थे  उन  को  कंडेम  fear  |  भ्रच्छा  या  बुरा  पाऊंगा
 |

 मेरा  तो  तजुर्बा  ऐसा  नहीं  है
 प्रो  न

 जो  कुछ  वह  था  उस  में  जो  प्रच्छी  बात  थी  भी  ही  में  समझता  हूं  डाक्टर  काटजू  साहब  का

 वह इस  तरमीमी  बिल  से  ख़त्म  हो  गयी  कौर  होगा  कि  चुप  रह  कर  बिना  जिरह  किये

 अब  वह  शभ्रच्छाई  बाक़ी  नहीं  रहेगी  ।  हम  से  किसी  वकील  ने  किसी  ऐक्यूज्ड को  छुड़ा  लिया

 यह  कहा  गया  कि  हम  मौजूदा  जाब्ता  फौजदारी  हो
 ।

 में  समझता हुं  कि  उन्होंने  अपनी  लाइफ

 कानून  में  से  कम्पलीकेशंस निकालने  के  लिये  में  एक  केस  भी  ऐसा
 न

 छुड़ाया  होगा ।  मुलजिम

 यह  मौजूदा  तरमीमी  कानून  लाये  हें  लेकिन
 को

 छुड़ाने  की  बात  तो  दूर  रही  भीख  मांगने  या

 दूसरे की  जेब  से  पेसा  लेने  के
 लिये  काफ़ी में  पुछना  चाहता  हूं  कि  श्राप  ने  उस  में  से  कौन

 कम्पलीकेशन निकाली  है  ।  कमिटी  दिक्कत  उठानी  पड़ती  है  ।  किसी  से  चंदे  में

 प्रोसीडिंग्स  wae  तक  एक  किस्म  की  थी  wa  दो  पैसा  लेने  के  लिये  बड़ी  मेहनत  करनी  पड़ती

 तरह  की  इस  से  हो  जायेंगी  |  एक  पुलिस  कमिटी  तब  कहीं  दूसरे  के  पास  से  पैसा  निकाल  पाते  हैं
 ।

 शर  एक  प्राइवेट  sme  कमिटी  ।  इसी  तरह  से  दूसरे  मुखालिफ़  आदमी  से
 wd

 प्राइवेट  कमिटल  वाले  मामलों  में  मुलज़िम  हक़  में  कोई  बात  कहलवाने के  लिये  हमें  बहुत

 को  तीन  जिरहों  का  हक़  प्राइवेट  कमिटी  माथापच्ची  प्रौर  मेहनत  करनी  पड़ती  है  तब

 प्रोसीडिग्स  में  एक  एक  हरूफ़  साबित  करना  कहीं  जाकर  काम  बनता  है  ie  डिफेंस
 का

 पड़ेगा  लेकिन  पुलिस  कमिटल  प्रोसीडिग्स के  वकील  भ्रपने  मुलज़िम  को  छुड़ाने  में  कामयाब

 दौरान  कुछ  भी  साबित  नहीं  करना  होता  है  ।  यह  कोई  चीज़  नहीं  यह

 मुलजिम  को  जिरह  करने  का  हक़  नहीं  होगा  ।  कोई  मामूली बात  नहीं  है  ।

 बिल्कुल  एक  पुलिस  का  राज  हो  जायगा  ॥  में  कमिटल  प्रोसीडिग्स  के  बिल्कुल  खिलाफ़
 ह

 ही  शैल  हैव  नो  ।  जो  राइट उस  को  हुं
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  सीधे  जज  साहब  के  यहां

 मौजूदा  क्रिमिनल  प्रोसीजर  ने  दिया  मुक़दमा  जाये  ।  में  उस  प्रोसीजर  के  ख़िलाफ़

 पुलिस  के  चालान  करते  ही  उस  का  वह  राइट  हूं  ।  डाक्टर  काटजू  ने  अंग्रेजी  न्याय-पद्धति  की

 क्रास  एग्जामिनेशन का  जाता  रहेगा  ।  भला  बहुत  तारीफ़  की  ate  कहा  कि  art  के

 यह  क्या  इंसाफ श्राप  दे  रहे  हें  हम  वकील  जमाने  में  बड़ा  न्याय  होता था  चूंकि

 लोग  जब  अदालतों  में  जायेंगे  तो  हम  से  जज  बैठते  तो  में  कहता  हुं  कि  wa  क्या  बात

 जायगा  कि  क्यों  साहब  यही  कानून  बना  कर  हो  गयी  ?  अब  उन  जगहों  पर  हिन्दुस्तानी
 पालियामेंट  से  श्राप  हमारे  सामने  लाये

 बैठ  गये  तो  क्या  वे  बेईमान  काम  नहीं

 आखिर  हम  लोग  भी  तो  डिफेंस  कौंसेल  रह
 करते  हैं

 ।
 वाह  FAT  बात  है

 |
 क्या  तारीफ  की

 चुके  हैं
 ।

 बढ़िया  डिफेंस  कौंसेल  ऐक्यूज्ड  के  ही  है  श्राप  ने  जजों  की  ?  जब  ate  जज  बैठता

 होते  हैं
 ।

 वकील  पुछेंगे  कि  tease  के  वास्ते
 था  लो  वह  ईमानदार  होता  लेकिन  सब

 कप
 ने

 क्या  किया  उन  के  राइट्स  बढ़ाने  की  हिन्दुस्तानी  जज  बैठता  इसलिये  वह

 जगह
 उस

 में  कमी  कर  दी  है  तो  हमारे  पास  बेईमान है  ।
 485  P.S.D.
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 डा०  ध  यह  कहां  कहा  गया  सभापति  महोदय
 :

 इस  में  हंसी  की  कोई

 जरा  पढ़  कर  देखिये  ।  भी  बात  नहीं
 ।  यदि

 कोई  मानसिक  सदस्य

 गृह  मंत्री  जी  के  सम्बन्ध  में  वैसी  बातें  कहे
 श्री  आर०  डी०  मिश्र  में  ने  पढ़ा  तो  सभा  उन  सब  बातों  को  सही  मानेगी--यह

 कहिये  तो  कोट  करके  दिखा  दूं
 ।

 हो  सकता है  कि  उन्होंने  कुछ  बातें  ठीक  कही  हों

 डा०  काटजू
 :

 श्राप  मजाक  में  इस  तरह  किन्तु  जब  तक  उन  को  मेमोरेंडम से  उद्धत  नहीं

 से  कह  रहे  लेकिन  यह  गलत  है  ।  किया  जाता  तब  तक  उन्हें  सही  कैसे  माना  जा

 सकता  है  |  कभी  यह  भी  हो  सकता  है  कि  कसो

 श्री  आर०  डी०  मिश्र
 :

 डाक्टर
 भी  माननीय  सदस्य  या  के  मूंह  में  वे  दाब्द

 यह  मजाक  नहीं  है  ।  की  महाभारत  में  भर  दिये  जायें  जो  उन्होंने कभी  नहीं  कहे  थे  ।

 लिखा  है
 ।

 वर्ग  ग  के  पृष्ठ २४५  इसीलिये  सभा  से  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  यहां
 जो  भारत  सरकार  नें

 ऐसी  बातें  न  कही  जायें  जिन  का  कोई  पुष्ट

 (  )  के  अन्तर्गत  परिचालित  किया  प्रमाण  न  हो  ।  अब  माननीय
 सदस्य  भाषण

 यही  बात  कही  गई  है  ।  उसे  पढ़  कर  जारी  रखें  ।

 बताइये  कि  इस  का  क्या  मतलब  निकलता  है  ?

 श्री  आर०  डी०  सिर :  में  ने  कोई  बात

 डा०
 काटजू

 :
 ने  यह  फरमाया  डाक्टर  साहब  के  मुताल्लिक़  ऐसी  नहीं  कही  न

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  art  और
 यह  कहा  कि  डाक्टर  साहब  ने  कोई  बात  की  है  ।

 पराई  भाषा  समझने  की  कोशिश  कर  रहा
 लेकिन  भ्रंग्रेजी  में  जो  यहां  पर  लिखा  है  वह

 इस  में  हर  जगह  अँगरेज़  न्यायाधीश  की  जेसा  मेरी  समझ  में  gar  उस  को  ही  में  ने

 प्रशंसा  की  गई  है  ।  आखिर  इस  का  क्या  मतलब  एक्सप्रेस  करने  की  कोशिश  की  ।  हो  सकता  है  कि

 है  ।  हर  जगह  ब्रिटिश  जज  झर  उन  दिनों  की
 मेरी  अंग्रेजी  की  इतनी  लियाकत  न  तो  में

 न्याय-पद्धति  की  प्रशंसा  है  ।
 अपनी  इस  लियाकत  का  fester  क्यों  पीटू

 |

 में  यहां  पर  भी  अंग्रेजी  में  बोलने  की  कोशिश सभापति  महोदय :  शान्ति

 माननीय  सदस्य  को  इस  प्रकार  का  वक्तव्य
 नहीं  करता  क्योंकि  पराई  भाषा  न  जाने

 किस  तरह  से  मुंह  से  निकल  जाये  ।  लेकिन
 नहीं  देता  चाहिये  जिस  का  कोई  पुष्ट  प्रमाण
 न

 हो  |  वह  इस  प्रकार  की  कही  बात  को  कृपया
 मेरी  देशी  भाषा  के  समझने  में  भी  गलती  हो  जाय

 तो  मेरे  पास  इस  का  कोई  इलाज  नहीं  है  ।  ग्रेजी वापिस  लें  या  मेमोरेंडम  से  ऐसे  अंश  उद्धृत

 समय  के  न्याय  की  बातें  मेरे  बहुत  से  दोस्तों  ने करें  जिन  से  यह  बात  सिद्ध  की  जा  सके  ।

 कही  हैं--हमारे  देशपांडे  साहब  ने  भी  इस

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  यदि में  ने  वक्तव्य  बारे  में  कहा  ।  पुराने  जमाने  में  जब  प्रंग्रेजी

 में  कोई  ग़लत  बात  कही  हो  अथवा  किसी  प्रकार  जु रिस् पु परुडेन्स  के  सिद्धान्त  के  अनुसार  यहां  न्याय

 का  आरोप  लगाया  तो  में  उस  को  वापिस  किया  जाता  था  उस  समय  यहां  प्र  जज  काम

 लेता  हूं  में  ने  ऐसी  कोई  भी  बात  तो  नहीं  कही  करते  इसलिये  यहां  पर  न्याय  होता  था  |

 यदि  माननीय  गृह  मंत्री  अथवा  अरन्य  किसी  अरब  चूंकि  हिन्दुस्तानी  हैं  मेरे  रुपाल  में

 माननीय  सदस्य  ने  बिना  मेरे  कहे  मुझे  गलत  यह  प्राया  कि  शायद  रब  न्याय  नहीं  किया

 समझा  हो  तो  में  भ्र पने  शाब्द  वापिस  लेता  हूं  ।  बेईमानी  होने  लगी  है  ।  लेकिन  में  कहता  हूं

 )  ऐसा  नहीं  है  ।
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 में  यह  कह  रहा  हूं  कि  ya  तक  कमिटमेंट  बेवकूफ है  कि  चाहे  मुस्तक़िल किसी  को  झूठा

 का  एक  ही  प्रोसीजर  परन्तु  अब  डबल  फंसा  दे  कौर  वह  उस  को  ठीक  समझ  ले  ।  पहले

 प्रोसीड्स  कर  दी  गई  हैं
 ।

 लेकिन  वह  देखता  है  कि  मुस्तक़िल का
 कम्प्लेन्ट  यकीन

 वजह  यह  नहीं  है
 ।

 खराबी  यह  है  कि  भाप  ने  करने  के  काबिल  है  या  नहीं  ।  जैसे  पुलिस

 सेशन  कैसे  के  दी  मुख्तलिफ  प्रोसीजर  कर
 तहकीकात  करती  है  वैसे  मैजिस्ट्रेट  उस  की  खुद

 दिये  ।  एक  तो  कम्प्लेनेन्ट  केस  का  a  दूसरा  तहकीकात  कर  के  जब  वह  इस  नतीजे  पर  पहुंच

 पुलिस  केस  का
 ।

 जैसे  ज्योतिष  के  इन्दर  किसी  जाता  है  कि  मुलजिम  ने  जुर्म  किया  तब  वह

 पीछे  सनीचर  का  ग्रह  लग  जाय  तो  समझ  लो
 मानता  मुलजिम  को  तलब  करता  है

 ।

 मुश्किल झरा  उसी  तरीके  से  पुलिस  केस  लेकिन  यहां  इस  नये  बिल  में  यह  बात

 नहीं  देखी  यह  रुपाल  नहीं  किया  गया
 |

 @  तो  समझ
 लो  कि

 सब

 हैं
 ।

 कम्प्लेनेल्ट  के  केस  तो  मैजिस्ट्रेट
 होम  मिनिस्ट्री  को  कम्प्लेन्ट  केसेज  पसन्द  नहीं

 रियायत  कर  के  छोड़  भी  दिया  करते  लेकिन  हैं  इसलिए  उन  को  निकाल  दिया  गया
 ।

 इस

 नये  बिल  में  सेन  ट्रायल  में  से  एसेसर्स  को पुलिस  केस  का  बड़ा  मुश्किल  होता

 उस  केस  में  मुलज़िम  के  हक़  को  पहले  से  भी  निकाल  दिया  गया
 ।

 यह
 तो

 एक  तरह  से  ठीक

 भी  किया  गया  क्योंकि  इस  बारे  में  सब  की  राय

 मुलज़िम का  हक़  घटा  दिया  जाता  तो  माना  थी  कि  एसेसरों  को  निकाल  दिया  जाय  ।  एसेसर

 जा  सकता  था  कि  गवाह  झूठा  मुलजिम  तो  पहले  इसलिये  रखे  गये  थे  कि  जो  अंग्रेज़

 झूठा  झूठे  आदमी  निर्दोषों  को  परेशान  करते  जज  ५  थे  उन  को  यहां  के  रस्मो  रिवाज  नहीं

 लेकिन  बहस  यह  की  गई  कि  कम्प्लेने्ट  केस
 मालूम  होते  उन  को  इन  एसेसरों  से  मदद

 के  इन्दर  पुलिस  डायरी  नहीं  होती  विटनेसेज  मिलती
 थी  ।

 पर  अब  तो  हमारे  अपने  मुल्क

 के  बयान  नहीं  होते  इस  लिये  कम्प्लेनेन्ट  केस  के  जज  हैं  ।  वे  सब  बातें  जानते  हैं  उन  को  इस

 में  यह  प्रोसीजर  होना  चाहिये
 ।

 लेकिन  पुलिस  तरह  की  मदद  की  जरूरत  नहीं  है  ।  एसेसरों की

 राय  भी  अक्सर  जज  नहीं  मानते  |  इसलिए
 केस  में  तो  पुलिस  डायरी  मौजूद  होती  है  ।

 आप  को  पुलिस  डायरी
 की

 हैसियत  मालूम
 उन  को  तो  हटा  दिया  यह  ठीक  किया  ।  लेकिन

 हो
 गई  है

 ।
 मेम्बरान  की  तकरीरों  में  पाया  कि  सेदान  केस  में  एक  जूरी  की  ट्रायल  का

 सिस्टम

 भी  है

 ।

 हिन्दुस्तान  में  जूरी  ट्रायल  में  जितनी
 पुलिस  जो  बयान  लिखेंगी  उस  से  कोई  फायदा

 उन  को  प्रॉसिक्यूशन की  तरफ
 दिक्कत  भराई  है  उतनी  किसी  कौर  कानून  में

 x  साबित  हदी  किया  सकता
 नहीं  करायी  होगी

 ।
 जूरी  ट्रायल  में  जज  की

 है
 ।  प्रॉसिक्यूशन उस  से  कोई  फायदा  कोई  कीमत  नहीं  रहती  |  वह  तो  सिफ

 नहीं  उठा  सकता  है
 ।

 फिर  इस  की  क्या  ारेन्टी  का  क्लर्क  रह  जाता  है
 ।

 वह  केस  को
 उन

 के
 कि

 वह  सही  ही  होग  ।  पुलिस  डायरी  सामने  पेश  करता  है
 ।

 इस  पर  वकील  लोग  यह

 उस  के
 स्टेटमेन्ट

 परोसी  ट्यूशन  के  किस  काम  ग्राबजेक्शन
 वाद  में  लेते  हैं  कि  इस  मुकदमे  में

 का  ?
 प्रॉसिक्यूशन उसे  कोरोबोरेदान  के  लिये  नान-डाइरेक्शन  या  मिस-डाइरेक्शन

 इस्तेमाल  नहीं  कर  सकता  ।  | Rarfeqary Pad  इसलिए  जूतों  का  फैसला  गलत  हुमा  श्र

 झूठा  साबित  करने  के  लिये  मुलजिम  ही  इस्तेमाल
 सजा  हुई  नहीं

 तो
 केस  छूट  जाता

 |
 हाई

 कर  सकता  है
 ।

 पुलिस  डायरी  की  यह  कीमत

 है  ।  मजिस्ट्रेट के  सामने  दफा  २०२  की जांच  में
 कोर्ट  में  यह  साबित  कर  दिया  जाता  है  कि

 जो
 सबूत  मैजिस्ट्रेट  है  क्या  उस  की  इतनी  है  तो  केस  छूट  जाता  है

 ।
 पहले  की

 भी  कीमत  नहीं  है
 ।

 मैजिस्ट्रेट  क्या  इतना  प्रिवी  काउंसिल  की  मुलिंग्स  हैं  जिन  में  कहा
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 कार  डी०

 गया  है  कि  नगर  जूरी  की
 राय

 से  नगर  अदालत  हो  सकता है  कि  झगर  दस  अच्छे  प्रच्छे  ग्रामीण

 atta  की  राय  खिलाफ  हो  तो  जूरी  की  ही  इस  काम  को  करें  तो  वह  ज्यादा  प्री  हो
 |

 राय  ठीक  है  ।  जूरी  लोगों  के  सामने  सब
 लेकिन  होता  क्या  ?  इस  ट्रायल  में

 ्  पेश  होते  हैं  इसलिए  फैक्ट्स  पर  उन  की  को  एक  तरह  से  कैद  कर  दिया  जायेगा  |  जितने

 राय  ही  प्रा खिरी  मानी  गयी  है  ।
 जूरी  ट्राइल

 में
 दिन  केस  चलेगा  उतने  दिनों  लिए  उन

 बहुत  सी  दिक्कतें  होती  हैं
 ।

 एक  केस  में  ने  कंद  सी  हो  जायेगी
 ।

 इसलिए  अच्छे  प्राप्ति

 इस  में  ora  पसन्द  नहीं  करेंगे  शौर  थर्ड  रेट पढ़ा  है  जिस  में  जज  जूरी  के  साथ  एग्री
 कर

 जाता  है  ।  जहां  पर  ऐसा  होता  है  वहां  पर  आदमी  करायेंगे  तरह  तरह  से  पैसा  बनाते

 हाई  कोर्ट  भी  कुछ  नहीं  कर  सकती  |  वह  यही  कोशिश  करेंगे  ।  इस  पर  जरा  सीरियसली  गौर

 कहती  है  कि  झगर  कोई  मिस-डाइरेक्शन या  करना  चाहिए  था  |  लेकिन  इस  मामले  पर

 नान  Satara  हो  तो  बतलाओ  वरना  हम  गौर  नहीं  किया  ।.  थोड़ा  वक्त  कौर

 कुछ  नहीं  कर  सकते
 ।

 जिस  केस  का  में  जिक्र  दिया  जाय  ।

 कर  रहा  हुं  वह  मद्रास  का  केस  है
 |

 उस  का  नाम  सभापति  महोदय  ait  आनरेबल

 इस  वैक्टर  मुझे  याद  नहीं  है  ।  उस  में  जज  जूरी  मेम्बर  को  बोलते  हुए  ३५  मिनट  हुए  हैं
 ।

 से  एग्री  कर  गया  था  ।  वह  केस  बड़ा  पिटीएबल
 में  चाहता  हूं  कि  श्रानरेबिल  मेम्बर

 को

 था  |  हाई  कोटे  के  जज  की  राय  थी  कि  उस  को  कोई  ज़रूरी  बातें  कहनी  हों  तो  वह  उन
 को

 छोड़  देना  चाहिए  ।  प्रासिक्यूशन का  काउंसिल  चार  पांच  मिनट  में  कह  दें  वर्ना  वह  इस

 भी  एग्री  कर  गया  कि  जूरी  के  hae  में  कुछ  तरह  से  केसेज  के  किस्से  सुनायेंगे  तब
 तो

 गड़बड़  हुई  है  इस  को  छोड़  दिया  जाय  ।  लेकिन  लग  जायेंगे

 उस  में  कुछ  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  जज  श्री  आर०  डी०  में  जल्दी

 जूरी  से  एग्री  कर  गया  था  कोई  मिस
 खत्म  करता  हुं  ।  तो  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 या  नान  डाइरेक्शन  का  पाइंट  मिला

 नहीं  ।  हाई  कोर्ट  के  जज  नें  कहा  कि  हम  इस  में

 इस  कानून के  इन्दर  कोई  जल्दी  की

 चीज़  नहीं  है  ।  भ्रमर  ट्रांसपोर्टेशन  की  जगह

 क्या  कर  सकते  हैं  |  लिहाजा  उस  में  कुछ  नहीं
 पर  प्रिजन  लाइफ  हों  जाय  तो  कोई

 किया  जा  सका  कौर  सात  साल  की  मैक्सिमस
 फर्क  नहीं  पड़ता हैं  अगर  कानून  में

 सजा  उस  में  रही  ।  जिस  भ्रामक  को  एक  हाई
 ट्रांस्पोर्ट्शन  रहे  कोई

 कोर्ट  का  जज  इन्नोसेट  समझता  है  उसको  वह

 नहीं  छोड़  सका  ।  उस  मुकदमे  में  सरकार  से
 बात  नहीं

 ।
 अगर  सुप्रीम  कोटे  भी  चाहे

 तो

 रहम  करने  की  सिफारिश  की  गई  थी  ।  तो  मेरे
 आजकल  ट्रांसपोर्टेशन  नहीं  कर  सकती  क्योंकि

 ट्रॉपोट्शन की  कोई  जगह  नहीं  है  उस  का
 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  तरह  के

 इस  जूरी  ट्राइल  में  होते  हैं  ।  अर्थ  जन्म  कैद  ही  होता  है  ।  तो  इस  की  कोई

 जल्दी  नहीं  है  ।  भ्र सेस र्स  से  कोई  ax  नहीं
 यू०  पी०  में  जो  वांचू  कमेटी  बैठी  थी  उस  ने

 पड़ता  ।  न  मुल्क  में  कोई  बलवा  होने  जा  रहा  है
 इस  को  हटाने  के  लिये  सिफारिश  की  थी  कौर

 य  पी०  ने  जूरी  ट्रायल  को  बन्द  कर  दिया  ॥  कि  जिस  के  लिए  इस  कानून  बनाने  की

 बहुत सी  स्टेट्स  में  तो  यह  ट्रायल  कभी  हुई  ही
 weet  हो  ।  फिर  कया  जल्दी है  इस  कानून  को

 बनाने  की  ?  हां  दफा  2&5  में  डिफेमेशन के नहीं  |  राजस्थान  में  यह  नहीं  है  ।  इस  | श  में

 कहा  यह  जाता  है  कि  यहां  डिमाकेसी  बारे  में  कुछ  लिखा  gar  है
 ।  उस  पर  गौर

 दस  झ्रादमियों  की  राय  से  काम  हो  तो  बरच्छा  है  ।  कीजिये  ।  इस  में  किसी  ने  होशियारी  से
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 मिनिस्टरों  को  शामिल  कर  दिया  है  ।  इस  से  ऐक्ट  बना  जिस  के  मुताबिक  इस  जुर्म  को

 यह  जाहिर  होने  लगा  है  कि  यह  कानून  कागनिजेबिल कर  दिया  गया  कि  पुलिस  वाले

 टरों  के  लिये  लाया  गया  है  ।  लेकिन  मुजरिमों  को  पकड़ेंगे  कौर  बन्द  कर  द्ग  ।

 असल  बात  यह  है  कि  सरकारी  मुलाजिम  इस  यह  लोग  जो  खुदाई  कर  रहे  हूं  इन  को  इस

 तरह  से  प्यार  को  बचाना  चाहते  जिन्होंने  खदाई  से  उतार  दिया  जाय  |  ae  एक्ट

 ४७  को  बना  ।  लेकिन  उस  कानन में  बड़ी रवि  तमाम  गवर्नमेंट  को  बदनाम  कर  रखा  है

 जिन  में  बहुतों  ब्रा इब री  कौर  कप्तान  के  होशियारी  से  एक  दफा  ५५  बढ़ा  दी  गई  कि

 झा यन् दा  दफा  १६१  और  १६५  के  मुकदमे
 केसेज  चले  हें  कौर  बहुतों  को  सजायें  हुई  हैं

 a  कुछ  के  केसेज  अभी  पेंडिंग हें  ।  हम  लोग  गवर्नमेंट  की  मंजरी  के  बर्गर  नहीं  चल  सकते  |

 इन  के  करप्शन  शौर  ब्राइबरी  की  a  अगर  वह  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  मुलाजिम  है  तो

 परेशान  हें  ।  ये  इस  तरह  से  a  लिए  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  मंजूरी  अगर  वह

 प्रोटेक्शन  चाहते  हू  ।  पहली  मतबा  १९७  दफा  स्टेट  गवर्नमेंट  का  मुलाजिम  है  तो  उस  की

 का  जिक्र  करते  हुए  में  ने  इस  हाउस  के  सामने  मंजूरी  चाहिए  ae  झगर  किसी  शर  डिपार्टमेंट

 था  ।  we  किसी  सरकारी  काम  का  है  तो  उस  डिपार्टमेंट  के  हैंड  की  मंजूरी

 करने  में  किसी  सरकारी  मलाजिम  से  गलती  हो  चाहिए  ऐसा  क्यों  किया  यह  इसलिये

 जाय  तो  बगर  गवर्नमेंट की  मंजरी  के  उस  पर  कि  ह  लेना  कोई  डिस्चार्ज  श्राफ  पब्लिक

 दफा  gy  के  कारण  सरकार  की  मंजरी  के  ड्यूटी  नहीं  है  ।  हाई  कोटे  ने  फैसला दिया

 बिना  नहीं  चल  सकता  |  बड़ी  प्रगति  बात  है  ।  था  कि  रिश्वत  लेना  पाट  श्राफ  ड्यूटी  नहीं  है

 अगर  कोई  थानेदार  किसी  जलवे  को  रोकने  में  शर  इस  के  लिए  2&9  के  मुताबिक  सरकार

 डंडे  मार  रहा  है  कौर  फोन  इस्तैमाल  कर  रहा  है  की  सेक्शन  की  ज़रूरत  नहीं है  ।  aa  चूंकि

 उस  नगर  कोई  शरीफ  झ्रादमी  उधर  अफसरों  ने  देखा  कि  कांग्रेस  वाले  रिश्वत

 झा  जाता  है  गौर  उस  के  डंडा  लग  जाता  है  तो  रोकने  के  लिये  एक  कानून  चाहते  हें  तो  उन्होंने

 मामूली  तौर  पर  दफा  ३२३  का  जम  हो  जाता

 है  ।  लेकिन  चंकी  थानेदार  ने  किसी  बरी  नीयत

 उस  कानून  में  यह  दफा  बढ़ा  दी  ।  कौर  उस  में

 यह  दफा  रख  दी  ।  इस  से  कानून  का  असर

 से  ऐसा  नहीं  किया  इसलिए  उस  पर  जम  अ्रायद
 दूसरा  ही  हो  गया  कि  रिश्वत  का  मुकदमा

 नहीं  होता  ।  लेकिन  दफा  rey  की  इस  रियायत  चलाने  की  भी  मंजरी  सरकार  से  लो  ।  AK

 का  इस्तेमाल  कर  के  सरकारी  मुलाजिमों
 यह  मंजूरी  कौन  देगा  ?  कोई  सेक्रेटरी  साहब  |

 बहुत  गड़बड़  की  ।  उन्होंने न  fas  सकड़ों की
 यह  ग्रसने  आदमियों  को  कब  पकड़ा  जाने  देंगे

 ~

 तादाद  में  नहीं  बल्कि  हजारों  की  तादाद  में
 क्योंकि  वे  तो  उन  की  ara  ही  रिश्वत  लेते  हैं  ।

 रिश्वत  लेना  शरू  कर  दिया  ।  वें  लोग  ६०  बरस
 उन  के  साथ

 तो  उन
 का  हिस्सा  बंटा  दुद  है  ।

 पुरानी  शराब  रिश्वत  में  लेने  यानी  अपनी

 जिन्दगी  से  पहले  की  शराब  की  उन  को  जरूरत
 ऐसे  कानूनों  से  कोई  फायदा  नहीं  ।  में  कहता  हूं

 कि  डिमाकेसी  भ्रच्छी  डिक्टेटरशिप  भी

 लगी
 ।

 जब  उन  को  बहुत  पैसा  मिलने  लगा
 अच्छी  है  कौर  राजा  भी  प्रदेश  हें  बातें  कि

 उन  को  आजकल
 की

 शराब  से  नशा  नहीं  उन  का  एडमिनिस्ट्रेशन का  सिस्टम  ठीक  हो  ॥
 आता  प्रौढ़  उन  को  ६०  बरस  की  पुरानी  शराब

 अगर  गवर्नमेंट  खराब  है  तो  कोई  भी  सिस्टम
 जरूरत  महसुस  हुई  ।  इस  पर  इन  में  से

 कुछ  पर  मुकदमे  चले  कौर  सज़ायें  हुई  wk
 खराब  दो  सकता  है  ।  में  झाप  को  एक  मोटी  सीं

 बात  बतलाता  हूं  ।  आजादी  के  बाद  हम  ने  खद्दर

 उत

 द  ह  और

 दुद

 पर

 ज् जब  बहुत  frag  बढ़  गई  तो  सन्‌  ४७  में  एक  पर  जोर  दिया  ।  लेकिन  भ्रमर  लोग  टाई
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 कालर  में  ही  कराते  रहे  ।  हम  ने  यह  चीज़  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  क्रिमिनल  प्रोसीज्योर

 बारों  में  राष्ट्रपति  ने  सरकूलर  कोड  में  यह  जो  मिनिस्टरों  wie  अफसरों  को

 जवाहर  लाल  जी  ने  सरकुलर  निकाले  ।  हम  ने  प्रोटेक्शन  दिया  जा  रहा  है  जायज़  नहीं  है  ।

 परसनली  लोगों  से  कहा  कि  wa  जब  राष्ट्रपति  यह  क्रिमिनल  प्रोसीज्योर  बिल  सेल्फ  कंडेम्ड  है

 शौर  प्रधान  मंत्री  ने  अरपिल  निकाली  है  atk  इस  को  किसी  पार्टी  ने  पसन्द  नहीं  किया

 ड्रेस  तै  कर  दी  है
 तब

 टाई  कयों  पहनते  हो  ?  कोई  बात  इस  में  भ्रच्छीः  नहीं  है  ।  में  डाक्टर

 क्या  जवाहर  लाल  जी  जब  घर  घर  जा  कर  काटजू  साहब  से  wir  करूंगा  कि  हमारे

 झाप  से  कहेंगे  तब  श्राप  खद्दर  पहनेंगे  |  लेकिन  ठाकुर  दास  ania  जी  ने  जो  तरमीम  रखी

 हम  देखते  हें  कि  are  भी  गवर्नमेंट  के  मुलाजिम  उस  को  मान  कर  इस  बिल  को  कमेटी  में  वापिस

 न  राष्ट्रपति  की  परवाह  करते  न  जवाहर  ग़ौर  के  लिये  भेज  दें  या  इस  पर  गौर  करने  के

 लाल  जी  की  परवाह  करते  न  मैजारिटी  लिये  कमीशन  बना  दें  वह  गौर  करे  उस  के

 की  परवाह  करते  हें  शर  न  माइनॉरिटी  की  बाद  इस  को  माकूल  शक्ल  में  लायें
 तब

 में

 परवाह  करते  हैं  ।  इसी  पालियामेंट  में  हम  art  को  यक़ीन  दिलाता  हूं  कि  इस
 को

 सब

 देखते  हें  कि  ars  भी  सरकारी  अफसर  श्राफिससे  तरफ़  से  सपोर्ट  मिलेगा  कौर  जो  am  की

 गैलरी  में  कालर  टाई  लगाकर  हूँ  ।  कहां  ख्वाहिश कौर  मंशा  है  जिस  को  इस  बिल  के

 है  राष्ट्रपति का  ्  ?  ये  लोग  कैसे घुस  एम्स  शर  श्रोब्जेक्ट  में  श्राप  ने  जाहिर  किया  है

 हें  सेक्रेटेरियट  में  टाई  कालर  लगा  कर  ?
 वह  पूरी हो  मौजूदा  शक्ल में  पास  करने

 ये  लोग  किसी  की  परवाह  नहीं  करते  ।
 से  हम  अरपना  मक़सद  नहीं  हासिल  कर  सकेंगे

 |

 सभापति  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य  गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 को  दो  मिनट  ait  देता  वे  ATA  भाषण  तक  इस  विधेयक  की  जो  झ्रालोचना  की  गई

 समाप्त  कर  लें  ।  उस  के  आ्राधार  पर  उसे  दो  भागों  में  बांटा

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  में  यह  कह  रहा
 सकता  है  ।  एक  जोर  तो  वे  व्यक्ति  हें  जो  सरकार

 था  कि  सिस्टम  की  खराबी  है  ।  जब  हम  लोग
 के  विरोधी  होने  के  नाते  सरकार-विरोधी

 तत्वों  पर  जोर  दे  रहे  हें  ।  श्र  दूसरे  वे  व्यक्ति
 पार्लियामेंट में  रह  कर  यहां  के  awa  से

 अपनी  बात  नहीं  मनवा  सकते  तो  जजों
 हूं  जो  इस  विधेयक  का  इसलिए  विरोध

 कर

 मजिस्ट्रेटों  से  अपनी  ख्वाहिश  श्र  बात  कैसे
 रहे  हैं  क्योंकि  यह  अभियुक्त  के  हित  में  नहीं  है

 ।

 मनवा  सकते  हैं  ।  इस  तरमीमी  बिल  को  पास  अपराध-विषयक  न्याय  प्रशासन  का

 करने  के  लिये
 जो

 जल्दी  की  जा  रही  है  कि  सम्बन्ध  भारत  की  ३६  करोड़  जनता से  है  ।

 बड़े  बड़े  लोगों  पर  सरकार की  कौर  से  इसलिये  यह  ऐसा  होना  चाहिये  कि  सम्पूर्ण

 डिटोनेशन  के  मुकदमे  चला  कर  जनता  का  जनता  में  इस  के  प्रति  विश्वास  बना  रहे  ।  कुछ

 रिश्वत  कौर  करप्शन  के  बारे  में  मुंह  बन्द  कर  कमियों  के  बारे  में  उच्च  न्यायालय  नें  ध्यान

 पिछले  महीनों  में  जिस  किसी  ने  कोई  दिलाया  है  शौर  कुछ  कमियां  ate  भी  नज़र

 बात  कही  हो  सरकार  उस  की  तहकीकात
 न

 me  हैं  ।  इसलिए  चार  वर्ष  जब

 करने  पावे  |  मिनिस्टर की  ais  में  यह  वर्तमान  dag  की  स्थापना  भी  नहीं  हुई

 का  तबक़ा  चाहता  है  कि  कानून  सरकार  ने  इस  के  बारे  में  राय  जानने  की  कोशिश

 जल्दी  पास  हो  जाये  झर  उन  को  डिफेमेशन  की  थी  ate  यह  भी  जानने  का  प्रयत्न

 के  मुकदमे  चलाने  का  wea  मिक  जाय  |  था  कि
 कहां  तक  जनमत  एक-सा  रहता  है

 |
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 इस  जांच  के  झ्राधार  पर  सरकार  यह  जानना  दृढ़  एवं  उचित  हें  ।  इसलिए  सरकार  ने

 परिवर्तन  किये  शोर  सम्पूर्ण  भारत  की  जनता चाहती  थी  कि  कया  इस  सम्पूर्ण  संहिता  में

 बहुत  परिवर्तन होना  है  जिस  के  आधार  पर
 के  समक्ष  उन  को  प्रस्तुत  किया  है  ।  तदुपरांत

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  पूर्णतः  नया  प्रारूप
 काफी  मात्रा  में  सरकार  के  पास  लोगों  की

 बनाना  होगा  waar  वर्तमान  दण्ड  प्रक्रिया  राय  एवं
 उन

 के  विचार  जाये  हैं
 ।  सरकार

 ने

 संहिता  में  जो  इतने  दिनों  से  चली  श्री  रही  है  फिर  कुछ  परिवर्तन  किये  और  इस  वर्ष

 इधर  उधर  कुछ  परिवर्तन करना  है  जिस  से  व्ययक  सत्र  के  समय  इसे  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  मूल  सिद्धान्तों  में  दोनों  सभाओं  में  इस  पर  काफ़ी  दिनों
 तक

 चर्चा

 हुई  कौर  सरकारी  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों

 करने  से  काम  चल  जायगा
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  की  कटु  भ्रालोचना  हुई  ।  इस  के  बाद  गृह-कार्य

 सरकार  के  पास  न  केवल  राज्य  सरकारों का  मंत्री  ने  यह  बता  दिया  कि  इस  विधेयक

 ही  मत  ara  राज्य  सरकारों  को  इस  को  किसी  दल  का  विधेयक
 न

 समझा  जाय  कौर

 सम्बन्ध में  जो  प्रद इना वली दी  गई  थी  तथा  इसी  दृष्टि  से  इस  पर  विचार  किया  जाय
 ॥

 जिन  बातों  पर  उन  की  राय  जानने  का  प्रयत्न  इस  के  बाद  संयुक्त  प्रवर  समिति  स्थापना

 किया  गया  उन  सब  को  इतने  वृहत  रूप  से  हुई  ।  इन  प्रश्नों  पर  विचार  ्रो  और  जब  (2

 प्रसारित  किया  गया  था  कि  हमारे  पास  सभी  देखा  गया  कि  काफ़ी  मात्रा  में  जनमत  मिल  गया

 वर्गों  की  रायें  गई  |  है  alt  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों
 के

 बारे  में

 न्यूनाधिक  रूप  में  सब  का  एक-सा  मत  है  तो
 विरोध  पक्ष  के  एक  सदस्य  ने  कहा  था  कि

 हम  ने  सभी  वर्गों  से  रायें  नहीं  मांगी  हैं  अपितु
 सरकार  ने  अपना  विचार  वैसा  ही  बना  लिया  ।

 कुछ  वर्गों  से  ही  मांगी  सन  9eu3 FH के  और
 वह  स्वेमाननीय  सुत्र  संयुक्त  प्रवर  समिति

 ने  स्वीकार  कर  लिया  ।  हमारे  सामने  इस  समय
 बाद  से  अरब  तक  समाचार-पत्रों वारा  हम  ने

 इस  की  चर्चा
 की

 है  प्रौढ़  इस  से  यह  प्रकट  होता
 वह विधेयक  है  जिस  पर  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने

 है  कि  जनता  इस  विधेयक  के  सभी  उपबन्धों
 अ्रच्छी  तरह  विचार  कर  लिया  है  ।

 संयुक्त  प्रवर

 समिति  द्वारा  दिये  गये  सभी
 या

 लगभग  सभी
 के  पक्ष  में  है

 ।
 अंग्रेजी  समाचार-पत्रों द्वारा  ही

 हमें  काफ़ी  समर्थन  नहीं  मिला  भारतीय  सुझावों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 भाषाओं  के  समाचार-पत्रों  द्वारा  भी  समर्थन  जो  यह  पृष्ठभूमि  तैयार  हुई  है  वह
 स  ard

 विधेयक  की  नहीं  अपितु  एक  ऐसे  विधेयक  की
 मिला  है

 ।
 इसलिए  गत  वर्ष  जब  सुचना-पत्र

 में  यह  विधेयक  पहली  बार  प्रकाशित  ga था  है  जिसे  संसद्‌
 की

 दोनों  सभा त्रों
 की

 संयुक्त

 प्रवर  समितियों  का
 अधिकतम

 समर्थन  मिला तो
 सभी  वर्गों  के  लिए  इस  बात  की  छूट  थी  कि

 वें  भ्रपने-श्रपने  विचार  प्रकट  करें  ।  हमें  कुछ
 है  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  अच्छा

 ऐसे  लोगों  की  रायें  प्राप्त  हुई  हैं  जो  न  तो  वकील
 है  प्रिया  इस  में  संशोधन  की  झ्रावश्यकता

 ae  विचार  करना  इस  पृष्ठभूमि  केਂ
 हैं  att

 न
 न्यायाधीश  |  इन  सभी  विचारों  को

 विरुद्ध बात  है  । दृष्टि  में  रख  कर  सरकार  ने  विधेयक  तेयार

 किया  था  ।  जैसा  कि  में  ने  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  भी  बता  दूं
 कि

 इस  सम्बन्ध  में  एक  नीति  भ्रपनाई  है  at  वह  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन के  ्  जब
 यह  है  कि  मूल  में  कोई  हेर-फेर  किये  पिछले  बजट  सत्र  के  दौरान  चर्चा  हुई

 थी
 तब

 बिना  कुछ  सुधारों  की  बहुत  श्रावस्यकता
 एक  विशिष्ट  सुझाव  यह  था  कि  इस  पर

 जनमत

 कौर  सरकार  की  दृष्टि  में  वे  सुधार  बहुत  ही  जानने  के  लिये  इसे  जनता  में  परिचालित  किया
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 जाय
 ।

 यह  अस्वीकृत  झा
 ।

 उस  समय  श्राप  के  ary  ने  कहा  है  कि  इस  विधेयक  से  धरती  पर

 तथा  दूसरे  सदस्यों  के  द्वारा  रखा  गया  एक  सवरग  नहीं  उतर  जायेगा :  में  इस  के  लिए

 सुझाव  यह  भी  था  कि  विधेयक  को  विधि  श्राप  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  किन्तु  यह  वर्तमान

 sa  के  नियुक्त  होने  तक  रोक  लिया  अवस्थाओं को  सुधारने  का  प्रयास  इस  की

 तथा  विधि  भ्रायोग  दंड  प्रक्रिया  fafa  तक  कई  अरन्य  दिशायें भी  हम  ने  पुलिस को  भी

 ही  सीमित नहीं  बल्कि  उसे  देश  की  सभी  वहां  तक  सुधारना  है  जहां  तक  उस  का  सुधार

 विधियों  से  सरोकार  रखना  था  ।  हमारा  यह  अत्यन्त  atta  है  ।

 मत  है  कि  जहां  तक  पहिले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है
 हमें  अ्रनत्तरदायी  आलोचनाओं  पर

 वह  न्यूनाधिक  रूप  में  अवरुद्ध  है  क्यों  कि  सभा  देने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।  मेरे  माननीय

 ने  उस  विशेष  प्रस्ताव  को  गिरा  कर  यह  निर्णय

 किया  था  कि  जनमत  जानने  की  अवस्यकता
 मित्र  श्री  चटर्जी  ने  भी  कहा  है  कि  ऐसी

 आलोचनाओं पर  ध्यान  देने  की  श्रावश्यकत

 नहीं  है  ।  क्यों  कि  जहां  तक  जनमत  की  मुखरता  नहीं  क्योंकि  कुछ  भी  हो  वह  हमारी  अपनी

 का  wea  वह  सभा  के  समक्ष  है  ।
 राष्ट्रीय  पुलिस  है  ।  सरकार  इस  दृष्टि  से  इस

 जहां  तक  विधि  आयोग  का  सम्बन्ध  है  met  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 म॑  सभा  को  यह  बता  दूं  कि  यह  न्यूनाधिक  रूप
 इसी  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  का  अरपना

 में  विलम्क्कारी सुझाव  है  |
 कार्यक्रम  है  ।  उन  में  से  एक  सुधार  यह  है  कि

 विधि  जिसे  नियुक्त  किया  जा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  किया  जाय  ॥

 रहा  है  जो  सरकार  के  समक्ष  विचाराधीन  हम  दूसरी  दिशाओं  में  भी  कदम  उठा  रहे

 हम  झ्रालोचकों  की  इस  बात  से  सहमत  हें  कि है  वह  सभी  विधियों  से  सरोकार  रखने  वाला

 एक  सामान्य  उपाय  है  ।  यदि  एक  विशेष  झ्रायोग  जांच  की  पद्धति  का  सुधार  किया  जाय
 t

 नियत  किया  जाय  तो  भी  इस  कार्य  में  इस  पर  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें

 कम-से-कम  दो  वर्ष  का  समय  लगेगा  ।  लेकिन  घ्यान  दे  रही  हें  ।  हम  जांच  करने  की  वैज्ञानिक

 aaa  परिस्थितियों में  सरकार  दो  तीन  वर्ष  पद्धतियों  को  प्रारम्भ  कर  रहे  हें  ।  इसलिये  में

 का  विलम्ब  स्वीकार  करने  को  प्रस्तुत  है  सभा  को  यह  शभ्राइवासन  देता  हूं  कि  सरकार

 केवल  इस  विधेयक  से  ही  संतुष्ट  नहीं  होगी उस  का  दृष्टिकोण  यह  है  कि  जनमत  के

 वह  कुछ  मामलों  में  तत्काल  ही  एक  संशोधन  यह  सुधार  के  उन  कई  पतलूनों  में  से  एक  है

 विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकती  है  ।  हमारे  विचारों  जो  सरकार  की  दृष्टि  में  हैं  ।

 को  भय  प्रवर  समिति  ने  भी  स्वीकार  किया
 ga  में  उन  विशिष्ट  seal  को  लंगा  जिन

 है
 ।

 इसलिये  में  यह  बतलाना  चाहूंगा  कि
 पर  सभा  में  जोरदार  किया  गया  है

 विधेयक  को  जनमत  जानने  के  लिये  भेजना

 अथवा  विधि  ara  का  मत  जानने  के  लिये
 तथा  जिन  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  प्रवर  समिति

 की  न्यूनाधिक  स्वेसम्मति  की  इच्छा  पर  सरकार
 रोकना  शभ्रावश्यक नहीं  है  ।

 ने  रूपान्तरण  स्वीकृति  दी  है  ।  श्राप  को  ज्ञात

 कुछ  विवादास्पद  fore पर  जनता  होगा  कि  विधेयक  के  पुरःस्थापन  के  उपरान्त

 का
 पर्याप्त  ध्यान  केन्द्रित  को  लेने  के  पूर्व  में  पहली  चर्चा  पर  कुछ  विशेष  उपबन्धों  पर

 गौर

 किया  गया  था  ।  उदाहरणस्वरूप घारा  १४५
 सभा  को  यह  बता  दूं  कि  इस  विधेयक  का  उ्ईश्य

 देश
 के  दंड

 न्याय  प्रशासन  को  सुधारना  ।
 १४८  भोर

 १६९  से
 सम्बन्धित  समंपंण  की
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 मानहानि at  विधि  तत्पश्चात्  शान्ति  व्यवस्था के  कारणों  से  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  में  शामिल  किये  गये  हैं
 ।

 कूट  साक्ष्य  के  दंड  के  लिये  विद्वेष  उपबन्ध  तथा

 कुछ  अन्य
 ।

 यें  मामले  सभा  में  बहुत  ही  हम  ने  पहिले  यह  प्रस्ताव  किया  था  कि  कोई

 दामाद  समझे  गये  ।  में  सभा  को  यह  बता  दूं  कि  त्यागी  जांच  नहीं  होनी  चाहिये  ।  श्रावेदन

 इन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  संसद  की  दोनों  प्रस्तुत  होते  ही  सम्पत्ति  हो  जानी  चाहियें

 सभाओं  की  प्रवर  समिति  के  मत  को  तथा  दोनों  पक्षों  को  व्यावहारिक  न्याय

 स्वीकार  किया  है  ।  इस  कारण  सरकार  की  के  सुपुर्दे  कर  दिया  जाना  चाहिये ॥

 आलोचना  तथा  करते  रहना  गलत  qe  उपबन्ध  बहुत  कड़ा  समझा
 गया

 |

 होगा
 ।

 हमारे  पास  केवल  सरकार  के  ही  विचार  न्यायाधीशों  तथा  इस  सभा  के  कई  माननीय

 नहीं  हैं  किन्तु  संसद्‌  की  दोनों  संभागों  के  ४९
 सदस्यों  ने  यह  बतलाया

 कि
 इस  का  ऐसे

 5
 व्यक्ति

 सदस्यों के  भी  विचार  हैं  ।  द्वारा  दुरुपयोग  हो  सकता  है
 जो

 दूसरे  व्यक्ति

 उन्हों ने  ईस  पर  पर्याप्त समय  बिताया  से  कब्जा  छीनने  के  लिये  स्वयं  कब्जा
 न

 रखता

 तथा  इस  प्रश्न  के  सभी  पहलूओं  पर  सोचा  है  ।  हो  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  इस  कारण  यह

 इस  प्रकार  हमारे  पास  प्रवर  समिति के  सुझाव  दिया  कि  साधारण  मामलों  में  जहां  पर

 कब्जे  का  प्रदान  उलझा  हुमा  न  दण्डाघीश
 विचार  हें  जिन  पर  मेरे  मत  से  श्रादरपूवेक

 विचार  किया  जाना  चाहिये ं।
 भी  इस  seq  पर  विचार  कर  सकता  ह  तथा

 जहां  तक  कब्जे  का  सम्बन्ध  संक्षिप्त  जांच

 सभापतिਂ  महोदय  :  क्या  यह  स्वयंसिद्ध
 कर  सकता  है  ।  तब  यह  बतलाया  गया  कि

 सत्य  नहीं  है  कि  अंश  से  झ्र धिक  बड़ा  उस  पक्ष  के  जो  दण्डाधीद  के  समक्ष

 होता  है  तथा  समस्त  सभा  का  मत  ही  इस
 पराजित  हुमा  कब्जे के  प्रश्न  पर

 विधि

 विषय  का  अन्तिम  निर्णय  कर  सकता  है  ।
 न्यायालय  में  जाना  खर्चीला  होगा  ।  इसलिए

 श्री  दातार  :  इसी  कारण  में  ने  इसे  एक  ऐसा  बीच  का  रास्ता  निकाला  गया  ॥

 ग्रादरपूुवक विचार  कहा  न  कि  स्वीकृति |  जिस  के  अनसार  वह  मामला  रोका

 तथा  व्यवहार-न्यायालय को  कब्जे  के  परन  पर में  ने  इस  शब्द  का  प्रयोग  किया  है  ।

 मं  उन  उपबन्धों  का  जिक्र  नहीं  करूंगा
 तीन  महिने  के  भीतर  जांच  करनी  होगी

 ।

 यह  समय  तथा  धन  की  मितव्ययता  के  लिए
 जिन  के  सम्बन्ध  में  बहुत  विवाद  हो  चुका  है

 तथा  जिन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  एक  प्रकार
 किया  गया  है  ।  न्यायालय  शुल्क  कुछ  भी  नहीं

 का  समझौता  स्वीकार  कर  चकी  है  ।  उदाहरण
 दिया  जायेगा  ।  न्यायाधीश इस  मामले  को

 देखेगा  तथा  तीन  महिनों  के  भीतर  उस  कब्ज
 स्वरूप  धारा  Oey,  एक  सामान्य  भावना है

 के  प्रशन  जिस  पर  कि  दण्डाधीश  का  विचार
 कि  यह  विलम्ब कारी है  तथा  न्यूनाधिक

 वहारिक  प्रकृति  की  यद्यपि  इस  को  दंड
 है  कि  यह  उलझा  gare  एक  निश्चयात्मक

 स्थिति  ज्ञात  हो  जायगी  ।

 प्रक्रिया  संहिता  में  शामिल  कर  लिया गया  है

 क्योंकि  शान्ति प्रसारण wear  शान्ति  प्रसारण  इस  प्रकार  इसका  उपयोग  एक

 की  सम्भावना  के  सम्बन्ध  कब्ज़े  के  wear  सूत्र  के  रूप  में  हो  रहा  है
 ।

 यह  खर्चीला  भी  नहीं

 पर  भी  विचार  करना  होगा  ।  इसलिये  यह  होगा  तथा  दोनों  पक्षों  के लिये  उपयोगी  होगा

 स्पष्ट  रूप  से  समझ  लेना  चाहिये  कि  जहां  तब  ara  के  wer  पर  पक्ष  अपनी  इच्छानुसार

 जांच  wea  आन्दोलन  कर  सकते  हैं  ।  इसी तक
 इन  उपबन्धों का  सम्बन्ध  वे  न्यूनाधिक

 प्रकार के  तो  किन्तु वे  कारण  धारा  Vey  से  १४७  में  एक  नया
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 खंड  जोडा  गया  तथा  साधारण  मामलों  में  पहिले  बयान  से  प्रतिवाद  कर  दिया  जायेगा  ॥

 दण्डाधीश  यह  न्यायिक  विचार  कि  art  अब  देखेंगे  कि  किसी  विशेष  मामले  के

 ae  किसी  विशेष  व्यक्ति  का  कब्जा  था
 अथवा

 प्रारम्भ  के  बहुत  पहले  ही  सारे  aoa

 के  सम्बन्ध  में  किसी  परिणाम  पर  पहुंचने  तथा  दूसरे  मस्जिदे  अभिव्यक्त  के

 को  स्वतंत्र होगा  सम्मुख  ि
 ।

 इस  के  पुर्व  १६२  के

 अब  में  धारा  १६२  पर  बात  हूं
 ।

 इस
 बयान  प्रक्रिया  की  एक  स्थिति  के  पश्चात

 मामले में  धारा  १६२  को  रहने  दिया  गया
 अ्रभियुक्त  को  दिये  जाते  थे  ।  श्राप  को

 हमारी मूल  भ्रभिलाषा  थी  किनारा १६२
 को  लगेगा  कि  अ्रभियुक्त के  हित  में  मामला

 प्रारम्भ
 होने  बहुत  पुर्व  ही  उसे  सारे  मशविरे हटा  दिया  जाय  ।  इस  से  तथा

 अन्य  लोग  पहिले  के  बयानों  को  संप्रतिपति  निशुल्क  प्राप्त
 हो

 जायेंगे
 ।

 श्रमायुक्त  के  हित  में

 मान  लेने  के  लिये  स्वतंत्र  होते  तथा  सुनवाई  के  यह  एक  बहुत  बड़ी  प्रगति  है  ।  इस  प्रकार  as

 सभा  से  निवेदन  कर  रहा  था  कि  सरकार  ने समय  प्रतिवाद  अथवा  पुष्टि  करने  के  प्रयोजन

 के  लिये  उन  का  उपयोग  करते  ।  यह  विशेष  संयुक्त  समिति  द्वारा  सुझाये  हुए  बहुत  महत्वपूर्ण

 रूप  से  उल्लिखित  था  कि  इस  बयान  का  उपयोग  परिवर्तनों को  स्वीकार  किया  है  ।

 अभियोक्ता-पक्ष न  कर  सके  ।  संयुक्त  समिति
 अब  में  सरपंच  की  कार्यवाही को  लेता

 ने  जिस  समझौता  संशोधन  का  सुझाव  दिया  हूं  हूं  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  लगभग  सर्वसाधारण

 वह  यह  है  कि  प्रतिवाद  के  अधिकार  पर  जनमत  यही  था  कि  समर्पण  की  कार्यवाही

 बिल्कुल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  जहां  तक  बिल्कुल  समाप्त  कर  दी  जाय  ।  श्रीमान

 अ्रभियोजन  का  प्रश्न  है  उन्हें  न्यायालय  तक  aa ने  भी  कल  यह  कहा  था  कि  समर्पण  की

 जाने  की  स्वीकृति  है  तथा  इस  पर  कार्यवाही  नहीं  होनी  चाहिये  किन्तु  हमें  यह

 अ्रनमति  मांगने  की  स्वीकृति  है  कि  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 साक्षी  प्रतिकूल  हो  गया  है  ।  तथा  यदि  साक्ष्य  में  द  की  किया  का  जो  स्वरूप  है
 अधिनियम के  उपबन्धों  के  अनसार  न्यायालय

 उस  पर  पुर्व-विचार किया  जाना  चाहिये

 इस  परिणाम  पर  पहुंचता  है  कि  वह  प्रतिकूल  वे  गम्भीर  मामले  हैं  और  उन  के  सम्बन्ध  में

 है  तो  ऐसे  मामले  में  अभियोजन  उस  से  प्रतिवाद  जांच  या  wer  किसी  भी  प्रकार  कुछ  साक्ष्य

 करने  के  प्रयोजन  से  प्रश्न  पुछ  सकता  है  तथा  अवश्य  इकट्ठा  किया  जाना  चाहिये  कौर

 यदि  कोई  पहिला  बयान  हो--हमें  यह  नहीं  मूल  जो  सरकार  के  सम्मख  के

 सोचना  चाहिये  कि  जो  कुछ  उस  ने  पहिले  प्रस्ताव  के  भ्रनुसार  रण्डाधीः  का  यह  कर्तव्य

 कहा  वह  रूप  से  गलत  है  तथा  जो  था  कि  वह  ध्यान  रखें  कि  क्या  दस्तावेजों  के

 कुछ  वह  दंडाधीश  के  सम्मख  कहता  है  वहीं  पेश  करने  के  सम्बन्ध  में  उचित  उपबन्ध  किया

 aaa  रूप  से  सही  है--तथा  यदि  पहिला  जाता  है  ।  इस  केਂ  द  उसे  सम्बन्धित

 बयान  उपयोग  में  लाने  की  स्वीकृति  हो  तो  दण्डाधीश  सत्र  न्यायालय के  पास  सभी

 इस  का  उपयोग  करने  की  स्वीकृति  दोनों  पक्षों  पत्र  भेजन  पड़ते  थे  |  संयुक्त  समिति  को  यह

 को  होगी  तब  यह  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  गया  बताया  गया  था  कि  ऐसे  मामले

 है  कि  उस  का  उपयोग  पुष्टि  के  प्रयोजन  के  यदि  मामला  बिल्कुल  नगण्य  है  तो  जिस

 लिये  नहीं  होगा  यदि  यह  ज्ञात  होगा  कि  यह  घिर  के  सम्मुख  इस  की  कार्यवाही  हो  रही  हो

 पहिले  बयान  की  लौट  रहा  है  तो  उस  का  उसे  ag  भ्र धि कार  होना  चाहिये  कि  वह  अपने
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 काम
 को

 न्याय
 सम्बन्धी पहलू  पर  भी  विचार

 करे
 ।

 वह  ्य  को  मुक्त  कर  सकता  है  ने  किया  कि  निजी  शिकायत
 की

 यदि  ag  देख  ले  कि  सामग्री  काफी  पक्की  नहीं

 है  या  साक्ष्य  नगण्य  है
 ।

 मेरे  माननीय  मित्र  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 जैसा  कि

 at  पाटनकर  ने  कल  कहा  था  कि
 में  ने  way  बताया  कि  अभियोजन  पक्ष  द्वारा

 ऐसे  मामलों  में  प्रति  परीक्षण  का  ale  की  गई  सरपंच  कार्यवाही  में  कुछ

 बिल्कुल  नहीं  दिया  जाता  |  उस  का  उत्तर  मेरे
 सामग्री  तैयार  रहती  है  जिस  पर  सत्र  न्यायालय

 पास  यह  है  कि  यह  एक  पूर्ण  प्रारम्भिक  जांच
 आगे  कार्यवाही  कर  सकता  है  ।  निजी  शिकायत

 के  रूप  में  नहीं  है  जैसा  कि  प्रारम्भ  में  दण्ड  में  तो  यह  स्पष्ट  ही  होता  है  कि  फ़र्यादी  ने

 या  संहिता  के  अनुसार  सोचा  गया  था
 |

 उसी  समय  उसे  श्रारम्भ  किया  होता  है  इसलिये

 कब  गम्भीर  अपराधों  के  ऐसे  मामले  बहुत  कम  जब  तक  कोई  प्रारम्भिक  कार्यवाही  के  लिये

 ear  करेंगे  और  इसी  कारण  प्रति  परीक्षण  सामग्री  एकत्र
 न

 की  जाए  पक
 श्रभियक्त

 का  अधिकार
 लौटा  लिया  गया  था

 ।  बाप  को  बड़ी  safer  होगी  कौर  स्वयं  अपराधी

 देखेंगे  कि  मेरे  मित्र  ने  ठीक  उस  के  नीचे  अगले  के  लिये  भी  यह  अनुचित  होगा
 ।

 ऐसे  मामले में

 उपबन्ध  को  नहीं  पढ़ा
 ।

 उस  में  यह  उल्लिखित
 फ़र्यादी  सारे  तथ्य  उपयुक्त  रूप  से  सत्र

 है  कि  इस  का  यह  afar  नहीं  कि  दण्डाधीश  धीश  के  सामने  नहीं
 रख

 सकेगा  ।

 जो  प्रदान  पूछना  चाहे  उन्हें  पूछने
 उसे

 इसी  प्रयोजन  के  लियें  संयुक्त  समिति  सहमत

 अधिकार  न  होगा  |
 हो  गई  कि  सत्र  न्यायालय  में  चलाये  जा  सकने

 वाले  निजी  शिकायतों  के  मामलों  ~ y-- aT

 श्री  पाटनकर  :  क्या  इस  का  aha

 प्रति-परीक्षण  होगा  ?
 बहुत  कम  ही  होते  हैं--व्यान  प्रक्रिया  का

 अ्रनुसरण  किया  जाये  ।

 श्री  दातार  :  इस  का  ahi  है  कि  फिर  अ्रधिकतर  मंत्रियों  और  सरकारी

 यदि  ऐसे  मामले  में  प्रति-परीक्षण श्रावश्यक

 हो  तो  अभियुक्त  न्यायालय  की  अनुज्ञा  मुंगेर
 की  ही  श्रालोचना  की  गई

 ।
 कल  मेरे  माननीय

 मित्र  ने  मंत्रियों  पर  दया  की  परन्तु  उन्हों  ने

 कहा  कि  सरकारी  कर्मचारियों तक  यह  न
 न  किया  जाये  |  प्रौढ़  फिर  में  सभा  को  बता  दूं  पहुंचने  पाये  ।

 जहां  तक  इस  का  सम्बन्ध है

 कि
 ऐसे

 मामले  बहुत  कम  होते  हूँ
 ।

 समर्पण  जब  विधेयक  मूल  रूप  से  पुरःस्थापित  किया

 कार्यवाही  के  मामलों  में  भी  देखा  गया  है  कि  गया  झर  राय-व्यस्क  सत्र  में  वाद-विवाद

 बहुत  कम  प्रसार  भ्र वसर ों  पर  किया  गया  ।  उस  समय  सरकार  की  नीति

 युक्त  के  वकीलों को  प्रति-परीक्षण करने  दिया  जनता  प्रैस  आयोग  के  सामने  थी
 ।

 ता
 है

 ।
 इन  तथ्यों  के  होते  हुए  सरकार  ने

 सोचा  कि  प्रति-परीक्षण अधिकार  स्वरूप  देने
 उन  उपबन्धों  में  जिन  पर  afer

 की
 आवश्यकता  नहीं

 ।
 परन्तु  फिर  भी  की  एक  यह  भी  था  कि  अपराध

 को

 धीर  को  छूट  होगी  कि  यदि  देखें  कि  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  बनाया  जाना  चाहियें
 ।

 प्रैस

 विशेष  प्रदान  अ्रत्यन्त  सुसंगत  अ्रथवा  अ्रत्यन्त  आयोग  ने  इस  विद्वेष  प्रश्न  पर  विचार

 है  तो  वह  अभियुक्त के  प्रस्ताव  पर

 चाहता  हूं  जिस  में  प्रैस  arr  के
 उसे  पूछ  सके  ।
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 जिसे  उस  से  हानि  पहुंची
 संख्या  में  सदस्य  इस  परिणाम  पर  पहुंचे  हूँ  कि

 सरकारी  कर्मचारी  अथवा  मंत्री  की  मानहानि  है
 ।

 इसलिये  एक  प्रक्रिया  तैयार  करनी

 पड़ेगी  जो  इन  दोनों  बातों के  मामले  यदि  वह  व्यक्ति  जिस  की

 हानि  की  गई  है  स्वयं  चाहे  तो  सरकार  पुलिस  की  अनर्थक  कार्यवाही  शौर

 अभियोग  चला  सके  ।  में  सभा  का  ध्यान  इस  के  परिणाम  स्वरूप  शभ्रपराधियों

 TS  ४३१  श्र  उस  के  राग  के  पृष्ठों  की  को
 भयभीत  करने

 प्रौढ़
 पुलिस  द्वारा

 wit  दिलाता  हूं  ।  में  विशेषकर  दो  पैरे  सभा  अनुसन्धान  या
 कुछ  मामलों  में  जहां

 आवश्यक  हो  कि  सरकारी  कर्मचारी को  पढ़  कर  सुनाना  चाहता हूं
 का  मानहानि  करने  वाले  al

 विचार  है  कि  यदि  ऐसे  मानहानि  से  मुक्त  होना  श्रावक  हो  दण्डाधीश

 के  मामलों  को  हस्तक्षेप  अपराघ
 द्वारा  संतुलित  ही  सके  द

 बनाना  ही  है
 तो

 उन्हें  किसी  सरकारी

 कर्मचारी पर  उस  के  सार्वजनिक

 कतेंव्यो  के  पालन  के  बारे  में  लगायें  गये

 परिणाम  सरकारी  कर्मचारी  पर

 उस  के  सार्वजनिक कर्तेव्य  के  पालन
 ay  तक  ही  सीमित  रखा

 के  बारे में  लगाने  को  हस्तक्षेप्य
 जेसे  कि  विधेयक  में  प्रस्तावित है  ।

 अपराध  न  बनाने  से  प्राप्त  होता  है  ।
 फिर  भी  हम  समझते  हें  कि  इस

 द्वितीय  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिये
 प्रक्रिया  से  रक्षा  नहीं  की  जा  सकेगी  पी

 at में  सभा  का  ध्यान  निम्नलिखित  विचारों
 विधि  का  संशोधन  करना

 है  ।'
 झोर  दिलाना  चाहता  हूं  :

 उन्हों  ने  पृष्ठ  SUS  पर  इन  शब्दों  में  संशोधन

 झोर  हम  अनुभव  करते  हैं  कि
 का  प्रस्ताव किया  है

 कुछ  ऐसे  मामले  होंगे  जहां  गम्भीर
 कर्तव्यों  के  पालन  में  सरकारी

 ary  लगाये  जायेंगे  कौर  पुलिस

 द्वारा  अनुसन्धान  अपेक्षित  होगा  ।
 कर्मचारियों  की  मानहानि  के  बारे  में

 हमारे  सहकारी  कोई  नहीं
 एसे  सरकारी  कमंचारी भी

 चाहते  3.0

 जिन्हें  कोई  डर  कौर

 मामले  को  न्यायालय में  न
 कुछ  सदस्य

 ले  जाना  चाहें  श्र  लगाये  गये  केवल  इस  परिवर्तन  का  प्रस्ताव

 मानहानि  करने  वाले  आरोपों  से  मुक्त

 उस  fi  a
 करते  हैं  कि  बिना  इसे  हस्तक्षेप

 न  होना  चाहते  हों  ।  पुलिस  कोई

 द्वारा  शिकायत  करनें  पर  जिस  के

 अपराध  हस्तक्षेप्य नहीं  है  दण्ड  अधीन  वह  सरकारी  कर्मचारी काम

 प्रक्रिया  संहिता  धारा  १८२  के  करता  है  वेध  कार्यवाही किया  जाना

 wed  कोई  न्यायालय तब  तक  सम्भव  यह  व्यवस्था भी  करनी

 चाहिये  कि  शिकायत  के  प्रचुर  में किसी  मानहानि के  अपराध  को

 हस्तक्षेप्य करार  नहीं  दे  सकता  जब  झादेदिका जारी  करने  से  पूर्व  यह

 re  वह  ब्यक्ति  शिकायत  न  करे  निश्चय  करने  के  लिये  कि  अरोप
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 में  सचाई  है  दण्डाधीश  अथवा
 न्यायाधीश  को  ही  इन  मामलों  का  निर्णय

 करना  चाहिये  |  सहमत  होंगे  कि  अपराध
 पुलिस  द्वारा  अ्रनुसभ्धान किया  जाये  ।

 च्व्क  प्रवर  समिति  ने  इन  बातों  का  ध्यान
 हस्तक्षप्य  नहीं  इसलिये यदि  इन  परि

 स्थितियों  की  आर  ध्यान  दिया  जाये  तो  कोई
 रखा  ,  इंस  विषय  में  प्रेस  के  अधिकारों

 की  रक्षा  करने  के  लिये  वह  एक  पग  झ्र  भी

 आपत्ति  नही ंहै  ।  किसी  सरकारी  ह. कें चारी  या

 मंत्री  के  निजी  चालचलन  से  इस  का  कोई

 च  बढ़  गई
 ।

 जैसे  कि  झप
 को

 पहले  सम्बन्ध  नहीं  परन्तु  सार्वजनिक  जीवन  में  वे

 विदित  प्रैस के  प्रतिनिधि  हमारे  सामने  थे
 जो  कुछ  करते  हैं  उस  का  प्रशासन  से  गहरा

 उन्हों  ने  कहा  कि
 यदि

 ऐसे  सब  मामलों  का  सम्बन्ध  है  ।  प्रेस  आयोग  के  कथनानुसार  इस

 निर्णय  सत्र-न्यायाधीश  करे
 तो

 हमारा  विश्वास

 फिर  जम  जायगा ॥
 बात  की  बड़ी  सम्भावना  है  कि  कुछ  ऐसे

 पापात्मा  सरकारी  कमंचारी  हों  और  जब
 डा०  कृष्णेस्वामी

 उन  की  कुछ  बातें  प्रत्यक्ष  हो  जायें  वे  शिकायत

 प्रेस  में  इस  का  प्रतिवाद  किया  गया  है  ।  न  करना  चाहें  क्योंकि  उन  का  गहन  प्रतिप  शिक्षण

 श्री  दातार  किया  जायेगा  |  सरकार  चाहती  है  कि  उस  के साक्ष्य  देते  समय  उन्होंने

 प्रस्ताव  किया  कि  यदि  मामले  का  निर्णय
 पदाधिकारियों  पर  कोई  उंगली  न  उठा  सके

 सिर-न्यायाधीश  करे  तो  वे  सन्तुष्ट  होंगे  ।  शर  यदि  कोई  उन  पर  ग्रा रो  लगाये  तो  या

 तो  उन  का  प्रमाण  मिल  जाय  या  अरोप  लगाने
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यह  गलत है  ।

 वाले  को  दण्ड  प्रशासन को  शद्ध  रखने  के
 it  दातार  :  मं  माननीय  सदस्यों  से

 लिये  ही  सरकार  ने  यह  तरीका  अपनाया  है  ।

 प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  मेरी  सारी  बात  सुनें  ।

 उन्हों  ने  कहा  कि  उन  की  मूल  आपत्ति  रहेगी
 सभासद  इस  बात  को  समझने  की  कृपा  करें

 कि  सरकारी  aaa  अ्रथवा  मंत्रियों

 परन्तु  फिर  भी  यदि  मामले  का  निर्णय
 कोई  बचाव  नहीं  किया  गया  है  ।  उन  के  निजी

 न्यायाधीश  करे  तो  उन  के  हितों  की  कुछ
 सार्वजनिक  कार्य  में  जब  कभी  उन  की

 रक्षा  हो  जायेगी  |  मुझ  तराशा  है  कि  मेरे  माननीय
 मानहानि की  वर्तमान दण्ड  प्रक्रिया

 मित्र इस  से  सहमत  होंगे  |

 संहिता  के  भ्रन्तगेत  उन्हें  शिकायत  करने  का
 श्री  ए०  ऋण  गोपालन  यह

 अ्रधिकार  है  परन्तु  जब  उन  के  सार्वजनिक
 गलत  हैं  |

 कार्य  के  बारे  में  थ्रो  लगाया  जाये  तब

 श्री  दातार  :  उन्हों  नें  प्रस्ताव किया  कि  स्वाभाविक  ही  है  कि  सरकार  भी  उस  में

 सम्मिलित  है  जो  या  तो  उस  की  पूर्ण  रूप  से या  तो  पुलिस  जांच  करे  जिस  पर  बहुत  भ्रापत्ति

 निन्दा  कर  के  उसे  निकाल  देगी  या  उस  व्यक्ति की  या  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 २०२  के  अन्तर्गत  दण्डाधीश  द्वारा  जांच  की
 को  दण्ड  दिलवायेगी जिस  ने  उठा  ara

 लगाया  है  ।  ऐसे  लेखकों  के  सम्बन्ध  में  इसी जाये  ।  पायलट  प्रवर  समिति  ने  दोनों  तरीकों

 को  प्रैस  के  हित  में  बहुत  अच्छा  समझा  |  उन्हों  ने  तरीके  से  कार्य  करने  पर  लोगों  में  विश्वास

 दिया  कि  सम्बन्धि त्न  पक्षों  को  भयभीत  का  संचार  होगा  |

 होने  से  बचाने  का  ठीक  तरीका  यह  होगा  कि  इस  प्रश्न  पर  कई  दृष्टिकोणों से  पूर्ण

 सार्वजनिक  जिला  विचार  किया  गया  है  प्रौर  प्रैस  आयोग  जैसा

 और  प्रेजीडेंसी  टाऊन  में  उस  के  समान  स्वतन्त्र  निकाय  इस  परिणाम  पर  पहुंचा

 कारी  शिकायत दर्ज  कर  दे  केवल  है  इस  सार्वजनिक  दृष्टिकोण  से
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 दातार

 सार्वजनिक  प्रयास  के  हित  में  सरकार  को  विषय  में  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने
 एक

 कौर

 प्राधिकार  होना  चाहिये  ।  इसी  प्रयोजनार्थ  हम  परित्राण  का  उपबन्ध  किया  है  ।  उन  का  यह

 ने  एक  सूत्र  तैयार  किया  है  जिस  के  अनुसार  सुझाव  है  कि  अवैतनिक  दंडाधीशों  की  नियुक्ति

 उन  के  हितों  का  बचाव  किया  जनता  उच्च  न्यायालयों के  परामर्श  से  की  ज़ाये  ७2% ७७  ७  थ

 के  हित  सुरक्षित  होंगे  कौर  जनता  के  हित  में

 ही  प्रशासन का  हित  है  ।  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  इस  उपबन्ध का

 उद्देश्य  केवल  यह  है  कि  उन  की  का

 में  दो  मिनटों  में  झपना  भाषण  समाप्त
 निर्धारण  कि  नियुक्ति--राज्य सरकारों

 करूंगा  |  भ्र वेत निक  दण्डाधीशों  के  बारे  में
 द्वारा  उच्च  न्यायालयों  के  परामर्श  से  किया

 दोनों  पक्षों  की  ओर  रायें  दी  जा  रही हें  ।  परन्तु  जाये  |

 फिर  भी  दो  प्रकार  से  उन  का  बचाव  किया

 गया  है  ।  इस  शक्ति  का  दुरुपयोग  करते
 श्री  दातार  :  धारा  ३०  के  दंडाधीदों के

 बारे  में  यह  उपबन्धित  है  कि  वे  दस  वर्ष  का
 विद्वेष कर  ब्रिटिश  अवैतनिक

 दण्डाधीशों  को  बिना  उन  की  अ्रहताओओं  का
 अनुभव  रखने  वाले  प्रथम  श्रेणी  के  दंडाधिपति

 होने  चाहियें
 ।

 इन्हें  उतना
 ही

 कुशल  समझना घ्यान  करते  हुए  नियुक्त  कर  दिया  गया  था  ।

 चाहिए  जितना  कि  नये  नियुक्त  हुए  सहायक
 विधेयक  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है

 न्यायाधीश  ।  ait  सभी  प्रथम  श्रेणी  के
 कि  उन्हें  अवश्य  ही  न्यायिक  अनुभव  होना

 चाहिये
 दंडादेश  तो  सहायक  न्यायाधीश  बनाये  भी

 नहीं  जा  श्री  चटर्जी  की  बात  कुछ

 श्री  पाटनकर
 :

 क्या  बम्बई  राज्य  में  यह  यथार्थ  नहीं  थी  ।  दस  वर्ष  के  अनुभव  की  बात

 प्रयोग  नहीं  किया  गया  wiz  फिर  छोड़  दिया  हमें  सर्वोत्तम  व्यक्ति  दिलवाने के  लिये  काफी

 गया  ?  होगी  ।  धारा  ३०  के  दंडाधीशों  की  संस्था

 श्री  दातार  :  बम्बई  के  बारे  में  माननीय
 पंजाब  इत्यादि  में  बहुत  ठीक  प्रकार  से

 चल  रही  है  ।  इस  से  काम  निकल
 सदस्य  ठीक  कह  रहे  हैं  ।  वे  उन  दुसरे

 सकेगा  कौर  जल्दी  भी  ।

 राज्यों  के  बारे  में  नहीं  जानते  जहां  यह  प्रयोग  त  लए  gree

 सफल  रहा  |
 सभा  का  कार्य

 सरदार  To  एस०  सहगल  (
 सभापति  महोदय

 :  कल  १२  बजे  मध्याह्न
 मध्य  प्रदेश  में  यह  सफल  रहा  है  ।

 से
 ४

 बजे  तक  अध  सम्बन्धी  संकल्प  पर

 चर्चा  होगी  शौर  ४  बजे  प्राइवेट  सदस्यों  का श्री  दातार
 :

 मुझे  इस  से  बहुत  खुदी  है  ।

 दंड न्याय  के  प्रशासन  में  दो  चीज़ें  ऐसी  हें  जिन  से  कार्य  होगा  ।  इस  पर  सभा  के  सभी

 जनता  का  इस  के  साथ  सीधा  सम्पर्क  हो  सकेगा  |  पक्ष  सहमत  हैं  ।

 एक  तो  होगी  ज्यूरर  पद्धति  कौर  दूसरे  इस  के  पश्चात च्च्  लोक-सभा  शुक्रवार

 ख्यातिप्राप्त  श्र  योग्य  व्यक्तियों  को  न्याय  १९  १९५४  के  ग्यारह  बजे  तक

 व्यवस्था  सम्बन्धी  काम  का  सौंपा  जाना  |  इस  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 *


